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 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 श्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रपनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 चासनाला  खान  जांच  प्रतिवेदन पर  चर्चा  करने के  लिये  बेठक

 *327.  श्रीमती  पारवती  कृष्णन

 att  ईश  चौधरी

 क्या  aaa  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चासनाला  खान  दुर्घटना  की  जांच  रिपोट  पर  चर्चा  करने  के  लिये  विभिन्न

 राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  को  एक  बैठक  बला  थी  झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  अर  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है

 संसदीय  काय  तथा  श्रममंत्री  रवीन्द्र  तौर  संसद  में  विभिन्न  विपक्षी

 दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  gon  17  फरवरी  978  को  हई  थी  जिसमें  27  दिसम्बर  1975  और

 5  प्रश्नल  1976  को  चासनाला  कोयला  खान  में  की  छानबीन  के  लिए  जांच  न्यायालयों  की

 रिपोर्टों  पर  कायंवाही  करने  के  लिए  उनसे  परामर्श  लिया  गया  था  ।  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  माननीय

 सदस्थों  ने  यह  किया  कि  सभी  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 इंडियन  grata  एंड  स्टोल  कम्पनी  के  चार  जो  इन  दुघेचनाओं  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराए

 ए  की  सेवाएं  समाप्त  दी  गई  |  खान  से  कहा  गया  है  कि  वह  खान

 नियम  ate  उपके  अधीन  बनाएं  गए  विनियमन के  ग्रधीन  संबंधित  एजेंट  या  प्रबन्धक  के  विरुद्ध

 ग्रधिनियम  के  अधीन  किए  गए  अपराधों  के  लिए  श्रभियोजन  चलाए  ।  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के

 जिन  के  खिलाफ  जांच  न्यायालय  द्वारा  टिप्पणी  की  गई  से  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है  ।

 Shri  Ishwar  Chaudhury :  Chasnala  Mine  incident  was  touching.  It  affected  thousands
 of  workers.

 The  Members  of  Parliament  from  both  sides  have  been  consulted  through  a  meeting
 about  the  report  stibmitted  in  regard  to  this  incident.  The  Hon.  Minister  has  said  that
 four  persons  have  been  found  guilty  and  the  General  Manager  of  Mines  safety  has  been
 asked  to  file  suits  against  those  persons.  Every  thing  has  not  been  clarified  in  that  meet-
 ing.  Some  other issues  are  also  to  be  considered.  1  want  to  know  from  the  Hon.  Minister
 whether  that  report  would  be  discussed  in  the  House  and  whether  he  will  give  full  infor-
 mation  in  this  regard  ?
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 थ्री  रवीन्द्र वर्मा  :  जांच  न्यायालय  का  प्रतिवेदन  कुछ  महीने  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था

 पौर
 इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  के  पास  ag  दस्तावेज  हैं  ।  प्रक्रिया  नियमों  के  mare  निर्धारित  तरीके

 से  इस  सभा  में  किसी  भी  सदस्य  को  इस  संबंध  में  चर्चा  उठाने  की  पुरी  अनुमति  ।  जहां  तक  सरकार

 का  सम्बन्ध  है  ,  सरकार  यह  अवश्यक  नहीं  समझती  कि  वह  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सभा  में

 प्रस्ताव  पेश  करे  ।  प्रतिवेदन  में  विभिन्न  व्यक्तियों  पर  सदोषता  की  बात  की  गई  है  ।  उन  सब  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  कार्यवाही  की  गई  हैं  ।  राज्य  इस्पात  ऊर्जा  मंत्रालय  ने

 भी  इस  सम्बन्ध  में  कायवाही  को  है  ।  क्योंकि  जिनकी  जिम्मेदारी  उन  पर  पड़ती  उन  पर  उन्होंने

 कार्यवाही  की  है

 Shri  Ishwar  Chaudhury :  There  is  mention  of  Provident  Fund  and
 necessary

 help.
 I  want  to  know  whether  the  families  of  the  victims  would  be  given  pension  for  life  ‘

 श्री  tate  वर्मा  यह  एक  सुझाव  है  जो  दुर्घटना  के  लिए  जिम्मेदार  अ्रधिकाश्यों  से  संबंधित

 नहीं है

 Shri  Ram  Sewak  Hazari  There  has  been  discussion  on  this  issue  earlier  also  At
 that  time  we  were  in  Hazari  Bagh  jail  Many  people  including  workers  of  that  area  met  us.

 Wherever  the  mine  is  digged,  water  comes  up  there.  According  to  official  orders  that  part
 of  mine  should  have  been  filled  with  soil.  but  it  had  not  been  done  in  that  case.  Asa  result,
 the  water  moved  there  where  the  workers  were  working  and  ultimately  a  number  of  workers
 ost  their  lives.  Whenever  any  worker  is  killed  in  such  incident,  the  persons  responsible

 for  that  incident  are  given  punishment.  The  Government  also  know  this  thing.  In  the
 report  it  has  been  pointed  out  the  officers  are  responsible  for  this  incident  If  those
 officers  have  been  found  responsible,  why  they  have  not

 been
 punished  ?

 at  रवीन्द्र  वर्मा :  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  शायद  माननीय  सदस्प  ने  वह  बात  नहीं  सुनी  जो  कि

 मैंने  आरम्भ  में  कही है  ।  मैंने  कहा  है  कि  जांच  न्यायालय  द्वारा  जिन  चार  रियों  को  जिम्मेदार

 समझा  गया  सेता  से  हटा  दिया  गया  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  क्या  मैं  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हं  कि  कह  मेरी  इस  ara  से  सहमत  होंगे  कि

 न्यायालय  जांच  के  काय  को  पुरा  करने  में  असाधारण  विलम्ब  gur है  तथा  साथ  ही  दोषी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  भी  अधिक  विलम्ब  यदि इस  axa  में  जानबूझ  कर  किसी  प्रकार  कां

 विलम्ब  किया  गया है  तो  क्या  मंत्री  जी  सम्बन्धित  कानून
 में

 समूचित  संशोधन  करके  भविष्य  में  इस  तरह

 की  कठिनाइयों  को  qt  करेंगे  ?

 ETT  ages  यह  कार्यवाही  हेत  सुझाव  है  ।

 श्री  रवोन्द्र  वर्मा  श्रीमान  जहां  प्रतिवेदन  को  पेश  करने  में  =
 g  विलम्ब  का

 ~
 सम्बन्ध  है  ,  मैं  केवल  उनके  प्रश्न  क  उत्तर  दे  सकता  हि  ।  मझ 3

 प्रत्येक  बात  में  उनके  विश्लेघण  उधार  लेने  की  श्रावश्यकता  नह  >  प्रतिवेदन  का  पेश  करने

 में  विलम्ब  1975  श्रौर  1977  के  बीच  हुआ  था  जबकि  प्रतिवेदन  पेश  किया  गया  था  ।  ae  स्पष्ट  हैं

 कि  जब  जांच  अयोग  बिठाया  जाता  है  तो  वह  मामले  के  सभी  पहलेप्रों  पर  भली  भांति  विचार  करके

 ही  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचता  है  ।  सरकार  चाहती  है  कि  इम  तरह  के  सभी  ग्रायोग  यथाश  अपने

 वेदन  पेश  कर  दें  ।  किसी  अ्र्धन्यायिक  या  न्यायिक  निकाय  के  लिए  कुछ  निर्धारित  तरीके  हैं  जिनके  श्रनुसार

 maint  कार्यवाही  करता  है  और  यदि  उस  में  ग्रधिक  समय  लगता  है  तो  फिर  श्रायोग  तथा  सरकार  उस

 कैं  शौर  प्रतिवेदन  पेश  करते  हैं  ।  कठिनाइयों के  कारण  ऐसा  करना  झावश्यक  हो  जाता कार्य  को  पूरा  करते हैं
 है  ।  जहां  तक  सरक र  द्वारा  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही  करने  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत

 नहीं  हूं  कि  इसमें  असाधारण  विलम्ब  हुआ  हैं  ।  प्रतिवेदन  पेश  किए  जाने  के  तुरन्त  पश्चात्‌  प्रतिवंदन  पर
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 क  उत्तर

 फल्गुन मेमन
 25,  1899  प्रश्नों

 के  alfa

 विचार  fear  गया  झौर  at  परम  साथी  ,  इस्पात  झ्र  aa  संती  ने  इस  बारे  है  सभा में  हुई  चर्चा
 के

 भि  उठाना
 दौरान  कहा  कि  मैं  प्रतिवेदन  के  कतिपय  पहलुओं  पर  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  के  विचारों  a  ल

 चाहूंगा  ताकि  सकार  को  धूरी  तरह  से  कार्यावाही  करने  में  सुविधा  मिल  सके  विपक्षी  दलों  के  नेताओं

 के  साथ  परामर्श  कसके  यह  बैठक  बलाई  गई  थी  भोर  बैठक  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  तुरन्त  arate  की  थी  ।

 पारपत्र  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां

 *  328.  श्री  रशीद  मसुद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  भारतीय  नागरिकों  की  तीन  महीनों  या  इससे  अ्रधिक  समय  में  पारपन्न  प्राप्त

 करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  जानकारी  है  ;  शर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 The  ‘Minister  of  External  Affairs  (Sbri  Atal  Bihari  Vajpayee)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (७)  375  additional  clerical  posts  and  eight  ‘posts  of  officers  have  been  sanctioned  ;
 creation  of  further  additional  posts  to  cope  with  the  increased  inflow  is  under  the_active
 consideration  of  Government.  Two  new  Regional  Passport  Offices  and  six  sub-Regional
 Offices  are  proposed  to  be  opened  in  1978-79.  In  order  to  simplify  the  procedures,  the
 sworn  affidavit  system  is  being  popularised.  To  provide  improved  service  to  the  public,
 enquiry  counters  are  being  kept  open  on  all  days  and  replies  are  being  given.  to.enquiries
 speedily.  The  passport  application  form.is  being  simplified  and  improved.

 Shri  Rasheed  Masood  :  On  23rd  February  wrote  a  letter  to  the  Regional  passport
 officer,  Delhi  in  which  I  requested  him  to  make  an  entry  for  Quator  in  Passport  No.433009.
 The  Passport  officer  replied  that  this  passport  was  issucd  from.Lucknow.  But.later  on  a
 number  of  persons  met  him,  who  are  working  in  the  passport  office  as  Agents.  They
 asked  me  to  pay  one  hundred  rupees  to  get  the  -entry  made.  They  came  to  me.
 द  gave  them  one  hundred  rupees  and-they  made  entry  for  Quator  in  the  passport  from  this

 It  meags  that  the  value  of  our  M.P.  is  even  less  than  one  hundred  rupees. very  Office.
 After  getting  the  entry  made  in  the  passport  he  complained  to  the  passport  officer  and  asked
 him  as  to  how  it  was  done.  The  passport  officer  did  not  pay  any  attention  to  this  matter.
 whether  e.dorsement  could  be  made  at  any  regional  pass  port  office  instead  of  the  issuing
 office  only  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  serious  matter  cited  by  the  hon.  member  should  have
 been  brought  to  my  notice  at  that  very  moment.  Even  then  1  will  get  the  matter-examined
 fully  and  will  try  to  simolify  the  whole  procedure.  New  offices  are  being  opened  and  new
 recruitment  is  being  made.  But  even  then  it  will  take  time  to  issue  passrorts  in  a  fixed  time
 due  to  a  large  number  of  pending  cases.

 Shri  Rasheed  Masood  :  I  wrote  about  this  case  to  the  hon.  Minister  along  with  the
 name  of  the  Agent-  Madhya  Pradesh  and  Uttar  Pradesh  have  their  passport  offices  at  one
 place  only  and  as  such  it  sometimes  takes  one  year  to  get  the  Pass  port.  There  the  staff
 has  not  been  increased  while  the  work  load  has  increased  a  lot.  Resulting  in  the  fact  that
 only  after  paying  Rs.  500  or  Rs.  1000  one  could  get  a  passport.  Itis  veryeasy  to  make
 inquiries  against  private  companies.  They  can  be  caught  very  easily.  So,  whether  staff
 will  be  increased  there  and  separate  office  will  be  opened  for  both  the  states  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  It  has  been  decided  to  open  a  separate  office  in  Bhopal,
 staff  in  the  Lucknow  office  is  being  increased.  Corruption  cases  are  to  be  dealt  with  strict-
 ness.  If  such  a  case  comes  into  light  no  officer  will  be  spared.

 श्री  aaaa  fag  समूबालिया  :  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  चन्डीगढ़  के  क्षेत्नीय  कार्यालय  में  काम

 का  भार  बहुत  है  ।  पंजाब  से  प्रतिदिन  1000  लोग  आवेदन  करते  चन्डीगढ़  कार्यालय  में
 2 ग्रावेदन  करने  वालि  93.3  प्रतिशत  लोग  पंजाब  के  2.1  प्रतिश्त  चन्डीगढ़  के  4  घ्रलिशत

 हरियाणा  के  होते  इतने  कार्येक्षार  को  देखते  हुए  क्या  मंत्री  जालन्धर  श्रथवा  लुधियाना
 में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलें जिससे  पंजाब  के  लोगों  की  समस्या  आसान
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 श्री  बिहारी  बाजपेयी  हमने  पंजाब  में  जालन 7  ग पम  दि क  लुधियाना  में  एक  उप  क्षे  are  कार्यालय

 खोलने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 डा०
 ato  ए०  सईद  मोहम्मद  :  लोगों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  लिय  क्या  मंत्री  महोदग

 कमंचारी  बढ़ाने  पौर  संसद  सदस्यों  के  समान  विधान  सभा  सदस्यों को  भी  श्रधिकार  देने  पर  विचार
 थ्री  श्रटल  बिहारी  बाजपेयी  :  हमने  कर्मचारी  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  श्र  उन्हें  श्रौर  बढ़ाने  के

 लिए  wa  ok  अधिक  धन  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  श्रभी  भी  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  को

 कमंचारी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 विधान  सभा  सदस्यों  को  afiarz  देने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  परन्तु मूझे  कुछ  संसद  सदस्यों  से
 =

 wa  पत्न  मिले  हैं  कि  वे  इसे  छोड़ना  चाहते  &  |

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 यह  एक  सर्वसम्मत  मांग है  )
 श्री  ए०  Fo  टी०  बेरो

 :  संसद  सदस्यों  को  पासपोर्ट  फार्मो पर  हस्ताक्षर  करने  का  झधिकार  दिया
 है  ।  परन्तु  प्रक्रिया  सरल  होने  के  बजाय  शर  जटिल  हो  गई  है  ।  हमारे  हस्ताक्षर  करने  के  बाद  पासपोर्ट
 कार्यालय  से  इस  श्राशय  का  फामं  श्राता  है  कि  क्या  हमने  हस्ताक्षर  किए  क्या  प्रक्रिया  को  विस्तार

 से  देखा  गया  है  कि
 उसे  किस  प्रकार  सरन  बनाया  जा  सकता  है  ?

 एक  maa  सदस्य  :  बड़ा  ही  संगत  प्रश्न  है  ।

 श्री  wen  बिहारी  बाजपेयी
 :

 कुछ  मामलों  में  पासपोर्ट  कार्यालयों  ने  देखा  कि  हस्ताक्षर  जाली  हैं
 पहले  भी  जांच  की  प्रक्रिया  थी  ।  यदि  सदस्य  एक  सप्ताह  में  यह  जांच  पूरी  कर  देते  हैं  तो  यह  कार्य

 तेजी  से  हो  सकता  है  ।

 meat  महोदय  प्रश्न  संख्या  329.

 श्री  मोहम्सद  शफो  कुरेशी  :  कया  उन्होंने  मंत्री  मंडल  से  त्याग  पत्र  दे  दिया

 श्री  के०  लकप्पा  :  प्रधान  संत्री  ने  उन्हें  झाड़ा  है  ऐसा  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  (sae erTA )
 ETT  महोदय  :  मुझे  इसकी  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  )  इसका  उत्तर  देने  की  श्रावश्यकता

 नहीं  है  ।

 श्री  राज  नारायण  :  कृपया  श्राप  इसे  कार्षवाही  से  निकाल  दें  ग्रन्यथा  मूझे  उत्तर  देना  होगा

 इन्दिरा  गांधी  का  प्रत्येक  एजेन्ट  एसा  कहेगा
 <

 श्री  कठ  लकप्पा

 maa  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  में  शामिल  न  किया  जाए  ।

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 Not  recorded.

 aaa  कालेजों  में  शक्षा  का  RR ho

 1329.  श्री  हितेन्द्र  देसाई  :  कया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 > राज्यों  arc  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेविभिन्न  मेडिकल  कालेजों  में  शिक्षा  का  माध्यम  क्या  नहि

 मेडिकल  कालेजों  में  शिक्षा  के  माध्यम  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  (a)  &  (0)  The  medium
 of  instruction  in  all  the  medical  colleges  in  the  country  is  English  as  the  Indian  Medical
 Council  has  laid  down  English  as  the  medium  of  instruction  for  all  the  medical  colleges  in
 India.  The  Government  of  India  is  considering  to  bring  about  a  change  in  the  said  policy

 ucing  the  Indian  languages  as  medium  of  instructions  in  Medical
 Colleges. by

 introd
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 माच  15,  1978  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर
 नम्र

 Mahatma  Gandhi  Medical  1050(016,  Wardha  iveeus  मि

 As  such  he Shri  Hukam  Chand  Kachhwai  ;  It  is  not  in  the  answer  provided  to  us.
 should  read  only  that  much.

 महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  लिखित  उत्तर  में  यह  सब  नहीं  है  ।  परक  प्रश्नों  के  उत्तर  A  यह
 जानकारी  जा  सकती है

 Shri  Raj  Narain  :  What  15  वाट  harm  if  I  give  some  special  information.  We  have
 written  a  letter  to  Smt.  Sushila  Nayar  who  is  Director  of  Mahatma  Gandhi  Medical  Insti-
 tute  that  at  least  there  the  medium  of  instruction  should  be  Hindi.

 att  हितेन्द्र  देसाई  :  माध्यमिक  र  aga  स  कालेंजों  में  भी  मातृभाषा  में  शिक्षा  दी

 जाती  है  ऐसी  स्थिति  में  मेडिकल  कालेजों  में  जाकर  उनके  लिए  भ्रंप्रेजी  सीखना  केसे बम  संभव  हो  सकता
 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  क्या  प्रभी  विचार  ही  कर  रही  है  या  उसने  यह  निर्णय

 ले  लिया  है  कि  मैंडिकल  कालेजों  में  शिक्षा  का  माध्यन  क्षेत्रीय  भाषाए  होंगी  ?

 Shri  Raj  Narain  :  Government  have  not  taken  any  such  decision  so  far.

 at  हितेन्द्र  देसाई  :  इस  बात  पर  विचार  करने  |  पहले  क्या  सरकार  यह  wave  किया  है
 कि  क्षेत्रीय  भावाओओं  में  शिक्षा  देने  पर  कालेजों  में  स्थानान्तरण  पाठ्य  पुस्तकों  के  निर्माण  श्रौर  प्रोफेसरों

 को  पढ़ाने  में  भी  कठिनाई  होगी ?
 Shri  Raj  Narain  :  The  Government  had  realised  this  and  hence  this  delay.  We  have

 declared  prizes  for  writing  books  in  regionallanguages.  We  will  reward  all  those  persons  who
 will  translate  books  from  English.  In  this  way  we  are  triing  to  replace  English.

 श्री  हितेन्द्र  देख।ई  :  श्रापने  कोई  निर्णय  तक  नहीं  लिया  है  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  मेरा  यह  पक्का  विश्वास  है  कि  उच्च  शिक्षा  समेत  सभी  स्तर  पर  शिक्षा

 का  माध्यम  ATT  भाषा  है  ।  धीरे-धीरे  मेडिकल  शिक्षा  मात्‌  भाषा  में  देने  को  सरकार  की  नीति  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  ने  va  कोई  ठोस  प्रस्ताव  बनाए  जिससे  अखिल  भारतीय  चिकित्सा

 के  fata  के  बावजूद  मातुभाया  में  शिक्षा  देने  से  मेडिकल  शिक्षा  में  कोई  हानि  न

 डाक्टरों  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  स्थानान्तरण  पर  उसका  अ्रसर  न  हो  तथा  विश्वव्यापी  दृष्टि  से

 चिकित्सा  क्षेत्र  में  होने  वाले  अनुसंधान  पर  कोई  प्रशिकूल  प्रभाव  न  पड़  ?  सरकार  ने  इन  सब  बातों  की

 दृष्टि  से  क्या  प्रस्ताव  तैयार  किए  हैं  ।

 Shri  Raj  Narain  :  I  have  already  answered  this.  The  government  will  take  the  decision
 after  keeping  those  things  in  mind  andatthattime  hon.  Member’s  opinion  willalso  betaken.
 It  may  be  circulated  for  obtaining  public  opinion,  because  it  is  a  very  important  matter.

 Prof.  P.G.  Mavlanker:  I  asked  what  is  the  opinion  of  the  Government  and  what  is
 their  plan.

 Mr.  Speaker  :  He  has  been  said  that  it  is  under  considered  and  your  opinion  wi!l  also
 be  sought.

 Shri  B.P.  Mandal  :  The  Hon.  Minister  while  saying  that  they  propose  to  switchover
 to  regional  language  from  English  also  said  that  the  matter  is  under  consideration.  want
 to  know  the  time  by  which  a  decision  is  likely  to  be  taken.

 Shri  Raj  Narain  :  We  are  considering  the  matter  and  we  have  also  enquired  from  al
 the  State  Governments  about  the  Professors  and  students  who  can  translate  these  books
 into  their  regional  language  so  that  syllatus  could  be  prescribed  accordingly.  It  is  not
 possible  to  say  the  time  by  which  decision  will  be  taken.

 श्री  ato  वो०  अलगेशन  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  बजने  है  ।  हम  सभी  चाहते  हैं  कि  सभी  राष्ट्रीय

 भाषाएं  विकसित  हो  जायें  ।  यह  देखा  गया  है  कि  किसी  भाषा  विशेष  के  चाहने  वाले  अन्य  भाषाओं  के  प्रति  सुखी

 हमदर्दी  दिखाते  त्रे  कहते  है  कि  सभी  राष्ट्रीय  भाषाओं  को  शिक्षा  का  माध्यम  बनाया  जाये  |  हम  अनुभव  के  प्राधार

 न्
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 परक ् ्  सकते  हैं  कि  अनेक  कालिजों  तथा  विश्वविद्यालयों  में  मातुभाषा  का  उपयोग  फ्रयोग  के  रूप में  किया

 गया  है  क्योंकि  उन  wre  में  पाद्य  पुस्तकें  का  झ्रनुवाद  नहीं  हो  पाया  ।  इसलिये  भ्रंग्रेज़ी  को  पुनः

 लागू  करना  पड़ा  ।  इस  प्रकार  के  प्रयोग  लोगों  के  जीवन  के  साथ  हो  रहे  हैं  ।  इसके  लिये  तैयार

 जरूरी  है  ।  यदि  विभिन्न  कालेज  विभिन्न  भाषाओं  में  पढ़ाना  शुरू  करें  तो  वे  सब  एक  प्लेटफाम  पर  कीसे

 तना  सकते  हैं  ?  वे  विभिन्न  देशों  के  साथ  ज्ञान  तथा  श्रतुभव  का  श्रादान-प्रदान  कैसे  कर  सकते  हैं  ।  मैं

 कहता  हूं  कि  सरकार  इस  पर  नहीं  कर  रही  है  शर  पर्याप्त  तैथारी  नहीं  कर  रही  है  \  प्रा
 सरकार  मामले  को  झ्ौर  अधिक  पेचिदा  नहीं  बना  रही  है

 ?

 Shri  Raj  Narain  :  1  have  already  stated  that  Dr.  Sushila  Nayar,  Doctors  and  students
 of  the  Mahatma  Gandhi  Medical  Institute  have  said  that  they  are  prepaied  to.teach  in their
 regional  language.  We  have  agreed  tothat  but  811  what  was  said  why  the  hon.  members

 We  want  to  remove  all  these  difficulties. is  likely  to  create  difficulties.

 Our  Government  will  work  with  full  capacity  and  will  power  and  will  not  back  out
 from  the  decision.

 Shri  Vijay  Kumar  Maihotra  :  I  want  to  know  whether  Hindi  and  English  is  going  to
 be  introduced  in  the  All  India  Medical  Colleges  ?  Presently,  only  English  is  there  in
 these  institutes  and  students  studying  in  their  regional  languages  in  the  states  cannot  com-
 pete  in  these  competitive  examinations  because  examinations  are  held  in  English  medium.
 The  All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  Delhi  is  one  of  such  Institutes,  where  there
 is  no  place  for  Hindi.

 Expenditure  worth  crores  of  rupees  is  involved  in  the  translation  of  these  books.
 1  want  to  know  whether  some  provision  has  been  madein  this  year’s  budget  for  this  purpose,
 is  not,  whether  the  provision  on  is  gOing  to  be  made  ?

 Shri  Raj  Narain:  |  am  greatful  to  the  hon.  member  for  throwing  light  on  various
 aspects  of  this  question,  The  language  issue  is  a  camplicated  issue.  If  we  1६ 110  English
 from  the  centrally  run  medical  colleges,  then  why  not  to  remove  the  same  from  other  aided
 institutions.  This  is  so  complicated  an  issue  which  could  not  be  solved  even  by  the  foun-
 ding  fathers  of  the  constitution  and  retained  English  for  15.0  years.  So  far  as  budget  for
 translation  is  concerned  it  will  the  considered  later  on.

 Absorption  of  Extra  Departmental  Employees

 +*331  Shri  Raj  Keshar  Singh  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased to
 state

 (a)  whether  the  non-Departmental  employees  in  Post  and  Telegraph  Department
 are  absorbed  permanently  in  the  Department ;

 (b)  if  so,  the  number  of  years  service  after  which  such  employees  are  absorbed  per.
 manently  in  the  Department:

 (c)  the  number  of  such  non-Departmental  employees  in  Simla  District  who  have
 since  been  absorbed  permanently  in  the  Department;

 (d)  the  number  of  such  employees  who  have  not  been  absorbed  permanently  even
 after  rendering  the  requisite  service;  and

 (६).  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdev  Sai)  :

 (a)  It  is  presumed  that  ‘non-departmental  employees’  has  been  mentioned  in  the  question
 for  ‘extra  departmental  Extra  Departmental  Employees  get  certain  facilities
 for  permanent  absorption  in  the  department  in  due  course  in  regular  cadres.

 (b)  The  number  of  years  for  permanent  absorption  has  not  been  laid  down.  They,
 however,  become  eligible  to  appear  for  a  Test  for  absorption  after  3  years  service  and  within
 40  years  of  age.

 (c)  The  extra  d2nartmental  employees  in  Simla  fistrict  who  have  been
 absorbed  permanently  in  the  department  during  the  last  3  years  is  19,
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 (d)  &  (e)  The  number  of  extra  departmental  employees  employed  at  present  in
 Simla  district  is  751.  They  are  considered  for  permanent  absorption  in  the  department  in
 order  of  merit  after  their  psssing  the  prescribed  test  and  according  to  the  available  vacan-
 cies.

 Shri  Rajkeshar  Singh  :  I  want  to  know  whether  a  conference  of  extra  departmental
 employees  was  held  in  Meerut  recently  which  was  attended  by  the  Minister  of  State  for
 Communications  also.  If  so,  whether  the  demands  of  the  Conference  are  being  considered
 by  the  Government  ?.

 Shri  Narhari  Prasad  Sukhdev  Sai  These  demands  are  under  consideration.
 Shri  Rajkesher  Singh:  May  1  know  whether  th2re  is  some  scheme  for  the  permanent

 abosrption  of  these  employees  in  the  Department.  | ह  50;  by  what  time  and  if  not,  the  rea-
 sons  for  the  same  ?

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  want  to  know  whether  there  are  3)  lakh  casual  emp-
 loyees  in  the  Telephone  Department  who  are  not  being  confirmed  even  after  rendering  more
 than  3  years  Service.  Even  temporary  employees  in  the  private  industries  are  confirmed
 within  3  months.  Why  are  you  not  confirming  them  according  to  the  rules  ?

 Shri  Narhari  Prasad  Sukhdev  Sai  :  This  question  pertains  to  extra  departmental  em-

 ployees  and  not  the  casual  labour.

 > श्रध्यक्ष  महोदय  :  ये  इसका  उत्तर  दे  सकते  ?  अपने  नोटिस  नहीं  दिया  है  ।  यह  प्रश्न

 इस  प्रश्न  से  नहीं  उठता  ।  न्नत  झ्रापको  इसके  लिये  प्रथक  नोटिस  देना  पढ़ेगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  It  arises  from  his  reply.

 श्रोए०  सुन्नासाहिब  :  केरल  में  हजारों  लोग  विभागेत्तर  seat  के  रूप  में  काम  कर  रहे

 है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  उन्हें  स्थायी  बनाने  के  लिये  कइम  उठायेंगे  ताकि  उन्हें  स्थायी  कर्मचारियों  की

 पुविधायें  मिल  सकें  ।

 श्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साई  :  मैं  उनके  प्रश्न  को  सुन  नहीं  सका  ।

 श्ध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  कहा  है  कि  केरल  में  हजारों  ऐसे  लोग  काम  कर  रहे  हैं  जिन्हें  स्याथी

 नहीं  विया  गया  है  ।  क्या  ाप  उन्हें  स्थायी  करने  के  fag  कदम  उठायेंगे  ?

 Shri  Narhari  Prasad  Sukhdev  Sai  :  We  are  considering  that.

 श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  विभागीय  तंत्री  विभागतर  सेवाएं  काफी  वर्षों  से  साध-साथ  क्यों  चल  रही
 ज  ?

 Shri  Narhari  Prasad  Sukhdey  Sai  :  This  question  relates  to  Simla  District  only.
 require  a  separate  notice  for  this  question.

 Shri  Manohar  Lal  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  those  havingrendered  more  than
 3  years  service  and  crossed  40  years  age  are  given  opportunity  in  the  P  and  T  Department.
 The  position  is  quite  opposite  to  it.  There  are  450  casual  labourers  in  Kanpur  and
 D.M.T.  is  retrenching  them.  Will  the  Minister  take  steps  to  confirm  them.  ?

 Shri  Narhari  Prasad  Sukhdev  Sai  :  As  already  stated  this  question  relates  to  extra-
 departmental  employees  and  the  question  raised  by  the  Hon.  member  pertains  to  casual
 labour.  Therfore,  a  sep  irate  notice  is  required  for  it.

 Red  Cross  Society  Fund  Missing  from  S.B.I.,  New  Delhi
 *  332.  Shri  Vasant  Sathe  :

 Shri  Ugrasen  :

 Willthe  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given
 to  USQ  No.  4880  on  the  22nd  December,  1977  regarding  Red  Cross  Society  Fund  Missing
 from  S.B.t.,  New  Delhi  and  state  :

 (a)  whether  the  investigations  in  the  case  have  been  completed;
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 nd (b)  if  not:  the  feasons  therefor;  a

 (c)  by  when  the  same  is  likely  to  be  comp!  द् at,  ee ed  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  (a)  According  to  the
 information  furnished  by  the  Indian  Red  Cross  Society,  the  Police  have  investigated  the
 case  and  the  matter  is  now  sub-judice.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 Shri  Vasant  Sathe  ह  want  to  know  the  amount  thai  is  missing  according  to  the
 (..  8.1.  enquiry.  This  has  nothing  to  do  with  the  case  being  sub-judice.

 Shri  Raj  Narain:  According  to  the  information  su
 Society,  8  cheques  were  stolen  in  March,  1975.

 pplied  by  the  Indian  Red  Cross
 Out  of  these,  6  cheques  amounting  to  Rs.

 50,100  were  encashed  under  forged  signatures.  The  Indian  Red  Cross  Society  informed
 the  police  and  the  Bank  about  the  loss  of  these  cheques  and  their  unauthorised  encashment.
 The  State  Bank  of  India  has  made  provisional  payment  to  the  Society  of  the  sum  of
 Rs.  50,100  which  was  withdrawn  from  the  Society’s  account  under  forged  signature  in
 February,  1975.

 Shri  Vasant  Sathe:  I  want  to  know  the  names  of  the  persons  who  forged  these  cheques
 and  the  persons  in  whose  names  they  were  prepared.

 Shri  Raj  Narain:  If  the  hon.  Member  had  heard  my  reply,  the  matter  would  have
 been  cleared.  T  am  saying  something,  but  while  he  is  nothing  here,  his  mind  is  somewhere
 else.

 Shri  Vasant  Sathe:  Your  mind  is  not  here.

 Shri  Raj  Narain:  You  did  not  listen  to  what  I  said.  There  were  8  cheques,  out  of
 which  six  were  encashed.  In  regard  to  the  rest  of  the  two,  how  and  why  they  were  not  encashed
 or  who  encashed  them  or  in  whose  name  they  were  when  a  cheque  did  not  reach,  how  it  be
 encashed?

 Shri  Vasant  Sathe:  Against  whom  the  case  has  been  filed  them?

 Shri  Raj  Narain:  That  is  why  ह  said  that  the  matter  was  being  fully  investigated.  The
 C.B.1.  handed  over  the  matter  to  the  Police  and  we  are  asked,  as  to  why  this  matter  is  sub-
 ju  dice  and  why  [  am  opening  it  although  this  ‘why’  has  never  been  explained.  How  we
 can  explain  ‘why’  (interruptions).  We  were  told  that  Rs.  50,100  were  returned  by  the  Bank
 to  the  Red  Cross  Society  and  now  the  Bank  has  asked  the  Red  Cross  Society  to  return  that
 money;  and  for  that  purpose,  they  have  taken  steps  1  cannot  say  anything  in  that  regard.

 Shri  Vasant  Sathe:  Sir,  I  need  your  protection.  The  Bank’s  action  in  giving  the
 money  and  asking  for  its  return  as  well  as  the  C.B.1.  enquiries  were  completed.  The  case
 went  to  the  court.  Doss  it  all  happen  in  the  air?  1  am  asking  ‘who  are  the  persons  against
 whom  you  filed  the  The  case  being  sub-judice  does  not  stand  in  the  way  of  going  the
 information.

 Mr.  Speaker  Who  are  the  accused  persons?

 Shri  Raj  Narain:  The  Indian  Red  Cross  Society  is  an  autonomous  body  getting
 grants  from  various  sources.  The  Ministry  of  Health  of  Govt.  of  India  gives  assistance  to
 the  Red  Cross  Seciety  for  the  following  purpose.  This  society  is  not  under  us.

 Shri  Vasant  Sathe:  He  is  not  telling  what  I  have  asked.  He  is  telling  all  irrelevant
 things.  I  have  asked  him  the  names,  but  his  mind  is  neither  here  not  outside  (interruptions).

 Mr.  Speaker:  He  wants  to  know  the  names  of  the  accused.  Nothing  more  than  that.
 Kindly  give  the  names  of  the  accused  and  nothing  more.

 Shri  Raj  Narain  :  Sir,  I  have  already  said.  .(Interruptions)

 Shri  Vasant  Sathe:  All  said  was  ‘it  is  neither  here  nor

 Shri  Raj  Narain:  |  have  no  objection.  He  ma  y  say say  about  me  whatever  he  likes....



 6,  1  975
 प्रशनों  के  मौखिक  उत्तर

 —

 Shri  Vasant  Sathe:  I  have  said  that  the  mind  exists,  but  itis  not  here.  .(/arerruptions)

 Shri  Raj  Narain:  According  to  the  information  supplied  by  the  Indian  Red  Cross

 Society,  the  matter  has  been  investigated  by  the  police  ard  it  is  sub-judice.

 Mr  Speaker:  He  is  asking  the  names  of  the  accused.

 Shri  Raj  Narain:  That  Department  is  not  directly  under  my  control.  whatever  in-
 have  read  that  out formation  has  been  supplied  to  us  by  the  Indian  Red  Cross  Society.

 here.

 Shri  Vasant  Sathe:  He  did  not  give  the  names.

 Mr.  Speaker:  Have  you  got  the  names  of  the  accused  persons?

 Shri  Raj  Narain:  No,  1  do  not  have.

 *  |.  *

 Shri  Raj  Narain  :  The  Indian  Red  Cross  Society  has  not  given  us  the  names  so  far.

 We  will  treat  Shri  Sathe’s  question  as  notice  and  get  the  names  from  the  Red  Cross  Society

 ....(interruprions),  1  have  listened  to  his  question.
 *  *

 Shri  Raj  Narain:  My  submission  is  that  we  tried  to  know  the  names,  but  these  were  not

 supplied  to  us  (interruptions).  We  will  ask  them  again(inrcrruptions).  We  will  get  the  names
 from  them  (interruptions)

 *  x

 Shri  Raj  Narain:  We  will  give  the  names  (interruptions).

 बालाघाट में  एक  फेरो  संयंत्र

 333.  श्री  कचरुलाल  हेमराज  ब्या  इस्पात  MIT  खान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 क्या  मैगनीज  ate  इण्डिया  लिमिटेड  को  जिला  बःताघाट  में  एक  फैरो  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया

 यदि  तो  कब  त्रौर  यदि  तो  इसमें  WATT LOT  विलम्ब  होते  के  क्या  कारण

 देश  में  कुल  कितने  फैरो  संधंत्र  हैं  ak  कहां-कहां  पर

 मैंगनीज  are  इण्डिया  लिमिटेड  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  are

 इन  रो  संयंत्रों  को  कुल  कितना  मैगनीज  श्रयस्क  सप्लाई  किया  जाता  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रो  बीजू  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रख  fear गया  है  |

 विवरण

 श्रौर  मैंगनीज  तथा  फैरो  मैंगनीज  की  भ्रन्य  मिश्रित  धातुग्रों के  Tae. F के

 लिए  श्रौद्य
 ः

 लाइसेंस  के  लिए  मैंगनीज  श्र  इण्डिया  लि०  के  श्रावेदन-पत्र  पर  सरकार  द्वारा

 विचार  किया  गया  था  ate  1977  में  इसे  भ्रस्वीकार  कर  दिया  गया  था  ।  उनके

 पत्र  को  प्रथम  दृष्टि  में  भ्रस्वीकार  कर  देने  के  विरुद्ध  फर्म  द्वारा  दिए  गए  श्रभ्यावेदन  पर  विचार  किया

 जारहाहै
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 देश  में  फ
 रो

 मैंगनीज  के  संयंत्र  कहां-कहां
 ्

 हैं  तथा
 दी

 कुछ  संख्या  इस  प्रकार  है

 इकाई FT  ATA  स्यान
 सख्या

 ne

 फैरो  एलायज  कारपोरेशन  लि०  गुरीविड़ा  (ara
 2  खाण्डेवाल  फैरो  एलायज  लि०

 कानहन
 यूनिवर्सल  फैरो  एलायज  कैमीकल  लि० ह

 तूमसर
 टाटा  अआयरन  एण्ड  स्टील  Ho  लि०  जोड़ा  )
 विश्वेश्वरैया  rare  एण्ड  स्टील  लि०  भद्रावती  )
 जयपुर  सुगर  कम्पनी  लि ०  रायगाड़ा

 17  इलैक्ट्रोस्मेल्ट  लि  ०
 चन्द्रपुर  Gird  राष्ट्र  )

 यूनिवसेल  फैरो  फिलिय  ब्रादर्स  )  लिमिटेड  थाना  )
 फैरो  एलायज  (  fo  डंडेली

 13  वर्ष  के  roy  neat  raat  प्रदान  को  गई  है  ।  उड़ो  स्थायों  ला इवेंव  के  fern .  qaet
 दिया  है  ।

 मैंगनीज  श्रोर  इण्डिया  लि०  का  सभी  किस्मों  के  मैंगनीज  श्रयस्क  का  कुले  उत्पादन  लगभग
 34  लाख  टन  प्रदिवर्ष  है  |

 मैसर्स  मैंगनीज  wit  लि०  द्वारा  wader  क्रम  संख्या  से  4,  6  7  पर

 दिए  गए  फैरो  मैंगनीज  संयंत्रों  को
 कुल

 मिलाकर  लगभग  2,60,000  टन  मैंगनीज  भ्रयस्क  की  सप्लाई
 की  गई  है  ।

 Shri  Kacharumal  Hemraj  Jain:  This  is  a  very  important  question,  When  India
 १6081  m:  free  we  had  only  two  things  to  export—tea  and  manganese.  The  Government
 has  nationalised  the  manganese  mine  which  was  run  by  an  English  man.  Now  the  Central
 Government  has  51  percent  shares  and  the  State  Governments  of  Madhya  Pradesh  and
 Maharashtra  have  24%  percent  shares  each.  The  nine  firms  manufacturing  ferro-man-
 ganese  have  a  head  office  of  their  association  in  Delhi.

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :
 आप  प्रशन  पूछे  ।

 Shri  Kacharumal  Hemraj  Jain:  Manganese  ore  India  Limited  have  an  annual  pro-
 duction  of  4  lakh  tonnes  and  they  have  represented  for  a  licence.  But  because  private
 firms  have  also  applied  for  licence  so  the  former  are  being  denied  this  licence.  My  district
 produces  one  half  of  the  world’s  total  manganese  production.  May  |  krow  the  reasons

 ferrO  manganese  fac- why  Manganese  ore  India  Limited  are  not  being  allowed  10  set  up  a
 tOry?

 श्री  बीजू  पटनायक :  इस  बारे  में  किसी  सन्देह  को  गुंजाइश  नहीं  ।  इस  समय  फैरो  मेंगनोज  के

 लिए  इस्पात  संयंत्रों  की  मांग  1.  44  लाख  टन  है  श्रौर  लाइसेंस  क्षमता  पहले  2.  47  लाव  टन  है  ।

 अभी  फैरो  मैंगनीज  की  क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ।  पर  जब  भी  नया  लाइसेंस  देना  होगा

 तो  वह  एम०श्रो०श्राई०एल०  को  ही  दिया  जायेगा  जो  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  है

 Shri  Kacharumal  Hemraj  Jain:  Sir,  MOIL  is  forced  to  sell  raw  material  to  private
 ferro  factOry  at  the  rate  of  Rs.  260  per  ton.  Whereas  this  private  firm  is  reselling  the

 ton.  Eleven  thousand  workers  are  working raw  material  at  the  rate  of  Rs.  1800  per
 ourers in  this  factory  but  they  pay  only  Rs.  5.60  to  lab  ourers  who  work  1300  feet  underground
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 Whereas  in  other  mines  workers  are  getting  Rs.  ्  to  Rs.  14  for  the  same  work.  I
 have  Jearnt  that  the  association  of  -private  firms  have  complete  domination  over  the  Minis-

 try.  In  case  na  new  factory  is  set  up  May  I  know  f  the  wages  of  workers  working  in  MOIL
 will  be  regulated  by  the  Wage  Board  or  Iron  Wage  Board?

 श्री  बीजू  पटनायक :  यह  प्रश्न नहीं  है  ।  क्षमता  तो  पहले  से  ही  है  ।  इस  सरकार ने  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  को  यह  क्षमता  प्रदान  नहीं  की  ।  लेकिन  चाहे  कोई  भी  क्षेत्र  हो  वह  राष्ट्रीय  क्षेत्र ही  है  ।  कैरो
 मैंगनीज  संयंत्र  गहन  शक्ति  पर  आधारित  उद्योग  है  श्रौर  इस  समय  बिजली  की  कमी  है  ।  फैरो  मेंगनीज

 की  इस्पात  dda  द्वारा  मांग  भी  नहीं  की  जा  रही  ।  1982-83  तक  यह  मांग  तीन  लाख  टन  होगी

 शरीर  वर्तमान  क्षमता  उसे  पूरा  कर  सकेगी  ।  यह  तो  राष्ट्रीय  निवेश  है  चाहे  किसी  भी  क्षेत्र  में  हो  ।

 शायद  सदस्य  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  पर  ज़ोर  देना  चाहते  हैं  ate  मैं  उसके  तैयार  नहीं

 हूं  क्योंकि  सरकार  की  नीति  यह  नहीं  है  ।  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  मांग  और  बढ़  जने  पर  लाइसेंस

 एम  ०त्रो  को  ही  दिया

 Dr.  ‘Laxmi  Narain  Pandey:  The  hon.  Minister  has  said  that  there  will  be  more  de-
 mand  for  ferro  manganese  in  future  and  today  the  existing  capacity  is  not  being  utilised.
 May  I  know  if  Government  of  Madhya  Pradesh  have  asked  for  review  of  the  case  because

 a  factory  set  up  today  will  commence  production  after  3  or  4  years.

 श्री  बीजू  पटनायक :  मैंने  उत्तर  में  बताया है  कि  उनके  श्रावेदन-पत्र  को  प्रथम  द,ष्ट  में  अस्वीकार

 कर  देने  के  विरुद्ध  फर्म  द्वारा  दिये  गये  श्रभ्यावेदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 Shri  Kishore  Lal:  The  hon.  Member  had  asked  whether  the  difference  between
 the  raw  material  and  finished  goods  is  50  much  that  the  private  firms  purchasing  raw  material
 at  the  rate  of  Rs.  260  per  ton  sell  it  at  the  rate  of  Rs  1800  per  ton.  They  are  enjoying  heavy
 margin  लि

 श्री  बोजू  पटनायक :  बया  सदस्य  महोदय  ने  कच्चे  माल  से  तैयार  माल  बनाने  लागत  का

 >
 अनुमान  लगाया  है  ?  जैसा  कि  गन्ने  और  चीतों  के  मामने  में  होता  Q  नितेश  ale  लाभ  का  हिसाब

 लगाकर  चीजें  जाती  हैं  ।

 Chaudhary  Balbir  Singh:  The  question  about  the  big  difference  in  prices  has  again
 been  asked.  Is  this  difference  justified  or  it  is  a  pure  loot.

 श्री  बीजू  पटनायक  :  लागत  के  हिसाब  से  यह  फर्क  ठक  है  ।

 के
 लिखित  उत्तार

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कुद्र मख  लोह  श्रयस्क  परियोजना  के  पुरा  होने  में  विलम्ब

 *  325.  श्री  क०  मालझा

 श्री  धर्मवीर  afar  :

 बया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिष्ठित  gaya  लौह  अयस्क  परियोजना  के  पूरा  दोने  जिसे

 1.0 aq  1979  के  अ  त  तक  पूरा  होना  चाहिए  दो  वर्ष  are  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  MIX  खान  मंत्री  (  श्री  बीजू  :  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Verification  of  Doctors  Practising  in  Villages

 *  326.  Shri  Arjun  Singh  Bhadora:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  arrange  for  verifications  in  respect  of  doctors
 practising  in  villages  so  as  to  ascertain  that  they  are  genuine  doctors

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard;  and

 (c)  if  not,  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Raj  Narain)  :  (a)  No,  Sir.

 (0)  Does  not  arise.

 (c)  Considering  the  magnitude  of  the  task  of  verification  in  respect  of  doctors  prac-
 tising  in  villages  so  as  to  ascertain  that  they  are  genuine  doctors,  the  proposal  is  not  consi-
 dered  feasible.

 fam  रोकने  के  लिये  स्टील  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  के  चेयरमेन  दारा

 सुझाई  गई  घिपक्षीय  समिति

 *330.  श्री  एम०एन०  गोविन्दन  नायर  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  स्टील  भरथारिटी  arm  इण्डिया  लिमिटेड  के  चेयरमैन  ने  श्रौद्योगिक  सम्बन्ध  विधेषक

 पास  किये  जाने  तक  देश  में  वर्तमान  श्रमिक  स्थिति  का  समधान  खोजने  के  लिये  grater  उपाय  के

 रूप  में  एक  उच्चस्तरीय  द्विपक्षीय  समिति  बनाने  का  सुझाव  दिय

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  श्रौर

 (77)  उस  पर  सरकार  की  क्य  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  पता  चला  है  कि  भारतीय  कामिक

 प्रबन्ध  संस्थान  को  दिल्ली  शाखा  के  श्री  अर ०  पी०  बिल्लीमोरिया  ने  उक्त  संस्थान  के

 राष्ट्रीय  वाधिक  सम्मेलन  में  आए  प्रतिनिधियों  को  सम्बोधित  करते  हुए  fratrstay  ae  श्रमिकों  के  बीच

 विवादों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  1.0  स्तरीय  ह्विपक्नीथ  का  fara  किया

 था

 ate  (7)  सरकार  को  श्री  बिल्लीमोरिया  के  सुझाव  के  बारे  में  ake  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।  लगातार  वार्ता  की  उपथोगिता  के  बारे  में  सरकार  के  विचार  सभी  को  भली  भांति  मालूम  हैं  ।

 Labour  Welfare  Committee

 *334  Shri  Yagya  Datt  Sharma  :

 Shri  Bharat  Singh  Chowhan

 Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  conside
 ration

 a  scheme  to  constitute  a  L  abour
 Welfare  Committee.

 (०)  अ  so,  the  outlines  thereof;  and

 (c)  the  reasons  for  delay  in  implementing  this  scheme?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)  :  (a)  Several

 Welfare  Advisory  Committees  set  up  under  the  various  Mines  Labour  Welfare  Schemes
 are  already  functioning.  There  is  no  proposal  at  present  to  set  up  any  other  Labour  Wel-
 fare  Committee.
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 (b)  &  ©)  Does  not  arise.

 Expansion  of  Office  of  P.F.  Commissioner,  Indore  (M.P.)

 *335.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of:  Parliamentary  Affairs  and

 Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  Office  of  Provident  Fund  Commissioner,  Indore  (M.P.)  is  very  small

 and  if  so,  whether  he  had  inspected  this  office  and  assured  its  early  expansion;  an

 (b)  whether  small  size  of  this  office  is  stated  to  be  the  main  cause  of  delay  in  the  dis-

 posal  of  work?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  and  Parliamentary  Affairs  (Dr.  Ra  m  Kr  ip  al

 Siaha):  (a)  The  shortage  of  accommodation  is  about  2500  sq.  ft.  The  Providen  t  Fund

 Authorities  are  taking  steps  for  hiring  additional  accommodation.

 (b)  No  complaints  of  delay  on  account  of  the  office  accommodation  in  this  Region
 have  come  to  the  notice  of  Government.

 qeanifraa w  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिट
 ड

 को  पुन
 :

 चालू  करना

 *336.  श्री  समर  मुखर्जों

 भी  ज्योतिसंय बसु  :

 बवा  इस्पात  धौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ग्रासनसोल  को  चालू

 करने  पर  विचार कर  रही

 यदि  तो

 इस  मामले  में  निर्णय  करने  में  भ्रसामान्य  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  सरकार  जनहित  में  इस  कम्पनी  को  aT  हाथ  में  लेने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 इस्पात  wt  खान  मंत्री  बीजू  :  (*)  से  सरकार  ने  एट  यूमिनियम

 कारपोरेशन आफ  श्रासनसोल के  प्रबन्ध  को  way  हाथ  में  लेने  का  फैसला  किया  है  लेकिन

 उसका  ard  गढ़ाई  gfaarat  तक  ही  सीमित  रहेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्रागामीਂ  आवश्यक  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  |

 *339.  श्री  महे  सिंह  सैयावाला :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  शेख  ने  मांग  की  है  कि  काश्मीर  के  प्रश्न को  हल  करने
 के

 लिये  पाकिस्तान  के  साथ  जब  कभी  बातचीत  हो  तो  उन्हें  उसमें  श्रपनी  बात  कहने  का  श्रवसर  दिया
 wie

 यदि  तो  ऐसी  मांग  के  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेशी  मंत्री  श्रटल  बिहारी  :  ate  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  के  एक

 प्रेस  सम्मेलन  में  जम्मू  शर  काश्मीर  के  मुख्य  शेख  श्रब्दुल्ला  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  पर  गौर  किया

 है  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  काश्मीर  की  जनता  ने  नियति  को  शेष  भारत  की  नियति  के
 साथ  बांध  रखा  है  श्रौर  वे  हर  स्थिति  में  भारत  के  साथ  बने  रहेंगे  ae  जब  कभी  ATTATT  पर  कोई

 चर्चा
 की

 जाये
 तो

 उनके  दृष्टिकोण  का  sam  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।  उपयुक्त  वक्तव्य  मेरी
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 पाकिस्तान  यात्रा  के  सन्दर्भ  में  दिया  गया  था  जिस  यात्रा  पर  मैं  बाद  नति म नया  था  ।  बतला  है  कि

 शेख  श्रब्दुल्ला  ने  बाद  में  यह  स्पष्ट  किया  कि  उनकी  कभी  भी  यह  मंगा  नहीं  थी  कि  इत  Para  पर

 वार्ता  के  दौरान  जम्मू  शर  काश्मीर  की  जनता  को  तीसरा  पक्षਂ  समसा  जाए  ।

 चोन  के  साथ  संबंध

 339.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  बिदेश  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 उन्होंने  हाल  में  एक  aaa  सनभा  waar  संवाददता  सन्मेलत  में  कह  था  कि

 सरकारी  तौर  पर  श्रामंत्रित
 त्रित  किये  जाने  पर  वे  चीन  जनवादी ह  बना  थ  ‘  णतस्त्र  का  सड़न  दौरा

 यदि  तो  कब  ake  abe  क्या  पीकिंग  सरकार  ने  इस  पदग  में  कोई  सद्त्रदुर्ग
 प्रयास  किये

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1978  में  एक  श्रद्ध-सरकारी  श्रौर/श्रथवा  एक  संसदीय  [JTS z-

 मण्डल  चीन  भेजने  का  हैं

 यदि  तो  मोटे  तौर
 पर

 उसको  क्या  ब्यौरा  ग्रौर

 (
 =
 द  यदि  तो  कयों  नहीं  ?

 विदेश  मंत्री  wea  बिहारी  :  श्रौर  श्रखिल  भारतीय  डा०  कोटनीस

 स्मारक  समिति  के  निमंत्रण  पर  विदेशों  के  साथ  सैत्वीਂ  के  लिए  चौतनी  लोक  संघ  का  प्रसिनिधिमर्डल

 oe जो  इस  समय  भारत  A  श्राया  sar  @  उसके  नेता  श्री  वांग  पिन-नान  ने  के  तके  को  गई

 भेंट में  यह  कहा  था  कि  चीन  के  fade  महामान्य  श्री  gain  gar  ने  उनवे  श्रौर  राजग
 नता से  यह  अनराध  था  कि  वे  हमारे  विदेश  मंत्रों  को  परस्पर  जनक  समय  पर  चोत  को

 उत्तर करने  का  मिमंत्रण  दें  ज़ो  बाद  में  राजनयिक  सूत्रों  के  माध्यम  से  ag  कर  लिया  जाएगा  ।  इसके
 में  विदेश  मंत्री  ने  सिद्धान्त  रूप  से  इस  निमंत्रण  को  स्वीकार  करते  हुए  यह  इच्छा  व्यक्त  कॉ  fa वे

 इसके  लिए  चीन  के  विदेश  मंत्री  को  उनकी  जी  से  धन्यवाद  प्रकट  कर  दें  ।  यह  यात्रा  यबो चित  झौर

 तैयारी  के  बाद  राजनयिक  माध्यमों  के  जरिए  निर्धारित  समय  पर  को  जाएगों  |

 =  1978  के  दौरान  किसी  संसदीय  प्रतिनिधिमण्डल  द्वारा  चान  की
 are  (  )  a4

 एक  प्रतिनिधिमर्डतों यात्रा  किए  जाने  का  तो  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लेकिन  कार्यात्मक  स्तर  पर  कई

 ने  चीन  की  यात्रा  की  है  जिनमें  विभिन्न  क्षेत्रों  के  सरकारो  ale  मैर-पररकारों  कनवारों  शानिल  मे  ।

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  पारस्परिक  लाभ  श्रौर  पारस्परिकता  के  सिद्धान्त  के  श्राघार  पर  ऐसे

 प्रदान को  प्रोत्साहित  किया  जाए

 उड़ीसा  में  बाक्साइट  निक्षेप

 *  340.  att  के०  प्रधानी
 :  क्या  इस्पात  झोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 x  > क्या  भारत  के  सबसे  बड़  निक्षेपों  का  हाल  में  उड़ीसा  में  पता  चला

 यदि
 तो

 उक्त
 निक्षेप  कहां  पर  हैं  ate  निक्षेपों  की  भ्रनुमानित  कितनी

 श्रौर

 (7)  वाशिज्यिक
 साधार

 पर  इन
 feats  से  बाक्साइट  निकालने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही है  ?
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 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्र  बीजू  oe _ —  :  उड़ीसा  में  पाए  गए  बाक्साइट  भण्डार

 भारत  के  विशालतम  aTera  में  से  है  ।

 उड़ीसा  के  पूर्वी  तट  क्षेत्र  के  बाक्साइट  भण्डार  उड़ीसा  कोरापुट  जिले  में  स्थित  हैं
 ।

 इस  क्षेत्र  में  अब  तक  के  संकेतों  के  waar  बाक्साइट  के  श्नमानित  भण्डार  लगभग  दस  ट्जञार  लाख

 eq

 सरकार  ने  फैसला  किया  है  कि  पूर्वी  तट  बॉक्साइट  भण्डारों  के  विकास  ake  समुपयोजन
 का  काम  भारत  सरकार  के  प्रतिष्ठान  भारत  Treafatrat > a“  कम्पनी  दारा  क्या

 जाएगा

 भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  ने  लगभग  600,000  A  800,000  टन  क्षमता  वाले

 wa  कारखाने  श्रौर  1,60,000  से  1,80,000  टन  एल्यूमिनियम  धातु  का  वार्षिक  उत्पादन

 करने  वाले  एक  WSTaG  हेतु  साध्यता  eqaa
 का

 काम  फ्रांस  के  मै०  एल्यूमिनिय
 म  पेचीनी  को  सौंपने

 का  फैसला  किया  है  ।  am  है  यह  1979
 तक  पूरा  हो  जाएगा  ae  तभी  श्रागे  की

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 तासीबिया  शर  जिम्बाबवे  को  स्वतंत्रता के  लिए  कायवाही

 341.  श्री  हरि  fasay  कामत  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिम्बाबवे भारत  अफ्रीका )
 को  साम्रज्ययाद-जातिभेद  वाल  कशासन  स  मुक्त  कराने  क  लिए  संयक्त  राष्ट्र  संघ  म  त्र  उसक  बाहर

 > होने  बाली  बातचीत  तथा  wer  कार्यवाही  में  भाग  ले  रहा  2)

 (a)  af  i,  तो  उसका  cater  कया  ्नौर

 है  ? अब  तक  क्यो  प्रगति हुई

 विदेश  मन्त्री  श्रटल  बिहारी  :  से  दक्षिणी  अफ्रीका  a  मुक्ति  संघष

 के  प्रति  अझ्रपने  निरन्तर  शर  सैद्धान्तिक  समर्थन  के  झनरूप  भारत  aaa  we  से  विचार-विमर्था  में

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्य  के  रूप  दक्षिण  अफ्रीका  के  विरुद्ध  प्रतिबन्धों  से  सम्बद्ध  सुरक्षा
 समिति  के  श्रध्यक्ष  के  रूप  दक्षिण  रोडेशिया  के  विरुद्ध  प्रतिबन्धों  से  सम्बद्ध  सूरक्षा  परिषद

 समिति  के  सदस्य  के  रूप  नामीविया  परिषद  के  उप-प्रधान  के  रूप  जातीय  पथम्वासन  विरोधी

 समिति  के  रेपरटियर  के  रूप  में  उपनिवेश  समाप्त  करने  से  सम्बद्ध  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में

 भारत  AAT  रहा है  ।

 जिम्बाबवे  में  WHY  बहुसंख्यक  शासन  की  सत्ता  का  समयबद्ध  हस्तान्तरण  करने  सम्बद्ध
 =

 की  प्रस्तावों  का  भारत  स्वागत  किया  है  क्योंकि  उनमें  निम्नलिखित
 ठोस  त्व  &

 (1)  aaa  एवं  निष्पक्ष  चनावों  में  एक  व्यक्ति  एक  वोट ;

 समयबद्ध  स्वाधीनता (2)

 (3)  बहुसख्यक  शासन

 (4)  उपनिवेशवाद  समाप्त  करने  में  युनाइटेड  fave  द्वारा  श्रपनी  afar  की  जिम्मेदारी  पुन

 ग्रहण

 (5)  यूनाइटेड  र्  n कगडम  ढारा  यान  स्मिथ  को  नि  की  श्रावस्यकता  की  और

 (6)  झांग्ल-घ्रमरीकी  प्रस्तावों  में  संयुक्त  राष्ट्र  का  शामिल  होना  ।

 हमारा  विश्वास  है  कि  ये  सिद्धान्त  जिम्बाववे  में  समाधान  के  लिंए  बातचीत  का  उचित  आधार

 =!
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 aga  से  TAHT  राज्य  जिनमें  कुछ  श्रग्रेरखी  राज्य  भी  शामिल  2,  डन  ee nive-arie)  WE  वों

 में  ठोस  तत्व  निहित  मानते  हैं  ।  उधर  इयान  ह्मिथ  ale  बिशप  रेवरंड  सिथाल  श्र  ची फ
 चीरा  के  जो  कि  जिम्बाबवे  में  ही  स्थित  समाधान  पर  एक  समझौता

 हो  गया  है  ।  पैट्प्नाटिक  फ्रन्ट  इसमें  शामिल  नहीं  था  और  अपल  में  तो  उसने  इसकी  निन्दा  ,

 हमारे  विचार  से  यूनाइटेड  किगंडम  श्रौर  यूनाइटेड  नेशन्स  के  इसमें  शामिल  हुए  बिना  arta

 राज्यों  तथा  पेैट्िप्ाटिक  mee  द्वारा  स्वीकृति  मिले  बिना  ऐसे  किसी  प्रन्तर्राष्ट्रीय  समाधान  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 मात्यता  मिलने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 गर-कानुनी  अल्पसंख्यक  शासन  के  विरुद्ध  जिम्बावे  के  लोगों  के  संघर्ष  में  नेतिक  ate  भौतिक

 समर्थन  जारी  रखते  हुए  भारत  यह  मानता  है  कि  वास्तविक  omar  बहुसंख्यक  शासन  को  सत्ता  का

 समयबद्ध  और  संवैधानिक  हस्तान्तरण  करने  के  लिए  कदम  उठायें  जाने  चाहिए  ।

 नामीबिया  के  प्रश्न  का  कोई  सौहादेपूरण  समाधान  खोजने  के  लिए  यूनाइटेड  संयुक्त  राज्य

 WAH,  कनाड़ा  र  पश्चिम  इन  पांच  पश्चिमी  राष्ट्रों  का  एक  दल  दक्षिण  पश्चिम

 अफ्रीकी  लोक  संगठन  तथा  दक्षिण  श्रफ़ीकी  सरकार  दोनों  ही  से  बातचीत  कर  रहा  है  ।

 नामीबिया  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  के  संघर्ष  में  भारत  ने  हमेशा  ही  उसका  समर्थन

 fat है  ।

 कोलोक्युम  श्यान  डिसआममिंटਂ

 12.  शो  स्याम  सुन्दर
 भी  जो ०  एस०  वनतवाला :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे  कि :

 क्या  कोलोक्युम  ara  डिसप्राममिन्ट  एण्ड  ane  कन्ट्रोलਂ  में  हाल  ही  में  हिन्द

 महासागर  क्षेत्र  की  सुरक्षा  करने  को  सामूहिक  दायित्व  का  मामला  माना  गया  है  और  सामाजिक  म्राधिक

 f

 है
 के  लिए  उपयोग  में  लाने  हेतु  सैन्य  बजटों  में

 10  प्रतिशत  की  कटौती  करने  की  सिफारिश  की

 (a)  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  प्रतिनिधियों  ने  इसमें  भाग  लिया  ak

 उनके  विचारों  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  wat  श्रटल  बिहारी  :  aa  के  अ्रस्तर्राष्ट्रीय  शान्ति  श्रकादपी  ने

 नई  दिल्‍ली  में  12  से  17  1978  तक  निस्वीकरण  के  विषय  में  एक  क्षेत्रीय  गोष्ठी  का  आयोजन

 किया  जिसने  श्रपनी  रिपोर्ट  में  war  बातों  के  श्रलावा  (i)  fare  we  (ii)  सैनिक  बजटों

 के  विषय  में  निम्नलिखित वक्तव्य  दिया

 (i)  हिन्द  महासागर  की  सुरक्षा  भ्रथमत  इस  क्षेत्र  के  राज्यों  की  सामूहिक

 जिम्मेवारी है  4.0

 (ii)  बात  पर  व्यापक  सहमति  हुई  कि  सैनिक  बजट  कम  जाने  चाहिए--विशेष  रूप

 से  प्रमुख  सैनिक  शर्क्तियों  के  बजट  ।  इसमें  भाग  लेने  वाले  कुछ  सदस्यों ने  सैनिक  बजटों

 में  एकसार  सीधी  कमी की  जाने  सम्भाव्यता  की  We  ध्यान  श्राकर्षित  किया
 ooo ४  के  ०

 भर  इस  सिलसिले  में  दस  प्रतिशत  के  ae  का  ser  किया  गया  नियंत्रण  के

 लिए  किए  गए  उपायों  से  इस  बात  का  सुनिश्चय  होगा  कि  सैनिक  बजटों  में
 इस  दस

 प्रतिशत  की  कमी  के  परिमाणस्वरूप  जो  बचत  हो  वह  राष्ट्रीय  शर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दौनों

 स्तरों  पर  विकास  के  प्रयल  में  लगाई  जाए  144.0
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 साच 1  6,  1  978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 a

 (a)  निम्नलिखित  ‘ig  देशों  के  jit  ने  —__— ara  निजी  हैसियत  से  इस  ग गोष्ठी में  भाग  लिया

 न  कि  अपने  देशों  की  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  :

 जर्मन  संघीय

 की
 ऑर  aaa  राज्य  ] ,

 भारत  सरकार  शस्त्र  परिसीमन  श्र  निरस्त्रीकरण  के  क्षेत्र  के  विभिन्न  पक्षों  पर  गम्भीर

 स्वरूप  के  किसी  भी  भ्रन्तर्राष्टीय  विचार-विमशं  का  स्वागत  करती  जैसा  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  शान्ति  अकादमी

 गोष्ठी  में  विचार-विमर्श  हनना  था  ।  हिन्द  सैनिक  बजट  तथा  शस्त्र  परिसीमन  श्रौर  निरस्त्लीकरण

 के  क्षेत्र  के  दूसरे  पवना  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  स्थिति  सुविदित
 गय

 विभिन्न  मंचों  से  समय-समय

 3 पर  बताई  जा  चकी  a  |

 qat  तट  में  बाक्साइट के  निक्षेपों at  खोज

 *  343.  श्री  पी०  के०  कोडिन

 शी  श्रार०  बौी०  स्वामीनाथन

 कया  इस्पात  AK  खान  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  पूर्वी  तट  में  बाक्साइट  के  निक्षेपों  की  खोज  के  सम्बन्ध  में  सोवियत  wa

 के  साथ  कोई  करार  किया

 यदि  हा ंि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  कनाड़ा  शर  पश्चिम  यूरोप  कुछ  देश  भी  इसी  क्षेत्र  बाक्साइट  के  निक्षेपों  की

 खोज  करना  चाहते  हैं

 यदिहां [,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  wit

 (8)  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निणेय  किया
 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  बीजू  पटनायक )  ate  भारत  सरकार  प्रतिष्ठान

 भारत  एल्यमिनियम  कम्पनी  ने  अन्य  प्रदेश  में  बावसाइट  भण्डारों  का  भारतीय  भ-सर्वेक्षण  खनिज

 गवेषण  निगम  द्वारा  पहले  से  एकत्र  अन्वेषण  आंकड़ों  के  आधार  पर  मूल्यांकन  करने  हेतु  सोवियत  सरकार

 के  प्रतिष्ठान  स्बेतमेतप्रोमएक्सपोर्टे  के  साथ  हाल  ही  में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर किये  ए  इस  करार

 में  मोटे  तौर  पर  उक्त  क्षेत्र  में  बाक्साइट  ग्रेडों  और  विशेषता  के  बारे  में  उपलब्ध  gigi  अध्ययन

 हेतु  सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  का  प्रावधान  है  ताकि  इन  बाक्साइट  भण्डारों  के  आधार  पर

 बनाये  जाने  वाले  एक  एल्यमिनियम  कारखाने  के  लिये  aeATeray  फ्लो  शीट  प्रक्रिया का  frat

 किया  at  सके  ।  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  fo  ने  600,000  टन  वार्षिक  क्षमता  वाले  एक  एल्य्‌

 मिनियम  कारखाने  के  लिए  सम्भाव्यता  झध्ययन  करने  हेतु  सोवियत  एजेन्सी  के  साथ  एक  शौर  करार  पर

 भी  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  श्राशा  है  बावसाइट  wear  «4.  से  महीनों  में  पुरा  हो  जाएगा  |

 भारत  सोवियत  संयुक्त  प्रायोग  की  बैठक  के  समापन  पर  भारत  सोवियत  सरकारों  के  एक

 श्रौतोकोल  पर  भी  6-3-78  को  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  जिसमें  उपर्यक्त  दोनों  करार  शासिल  .  हैं  ।

 जी  नही ं।
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 व  (=)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 श्रमिकों  को  संसद

 ¥ 344.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  क्या  संसदीय  कार्य  श्रौर  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  की  समस्पाग्रों  पर  थिचार-विमर्श  करने  और  उन्हें  सुलझाने  हेतु  श्रमिकों  की

 सलाह  लेने  के  लिये  श्रमिकों  की  संसद  प्रायोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ry संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  :  जी  थ  Tl

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 कमंचारी  TfRraTrataTAaT  धनबाद  में  aearTHt  के  प्रशिक्ष ण  के  लिये  भेज  गए  गेर-मंड्िक

 को  वापिस  भजा  जाना

 3087.  श्री  To  Fo  राय  :  क्या  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उन्हें  कमेंचारी  प्रशिक्षण  धनबाद  में  शिक्षक  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजे

 गये  श्रभ्यधियों  को  इस  दलील  पर  वापिस  भेजने  के  बारे  में  कि  वे  गेर-मैट्रिक  थे  बिहार  कोयला  खान

 कमंगढ़  भाड़ीह  कोयला  खान  के  ब्रांच  सेक्रेटरी  से  दिनांक  7  19  78  का  शरभ्यावेदन  प्राप्त

 wk

 (a)  यदि  तो  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  प्रौर  उक्त  प्रशिक्षण

 के  लिए  उम्मीदवारों  की  न्यूनतम  wafer  श्रहतायें  क्या  हैं
 ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  प्रत्रालय  में  राज्य  Wat
 राम  कृपाल  (%) ate  (a):

 बिहार  कोलियरी  खान  कामगर  भाडीह  कोलियरी  से  तारीख  7-1-19  78  को  अभ्यावेदन  प्राप्त

 नहीं  gars  ।

 केन्द्रीय  श्वमिक  शिक्षा  जो  fe  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  अभ्रधघिनियम  के  अधीन  एक  पंजीकृत

 सोसाइटी  चलाए  गए  क्षेत्रीय  केन्द्रों  में  श्रमिक-अ्रध्यापकों  को  प्रशिक्षण  देता  है  ।  श्रमिक  अध्यापक

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  के  लिए  न्यूनतम  शेक्षिक  योग्यता  का  निर्णय  क्षेत्रीय  सहालकार  समितियों

 प्  लिया  जाता  है  जो  कि  श्रमिक  शिक्षा  योजना  लागू  करने  के  लिए|  गठित  की  जाती  हैं
 ।

 न्यूनतम
 शैक्षिक  योग्यता  प्रत्येक  केन्द्र  में  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।  धनबाद  केन्द्र  में  क्षेत्रीय  सहालकार  समिति  ने

 न्यूनतम  योग्यता  मेट्रिक  निर्धारित  की  यद्यपि  मैट्रिक  से  कम  शिक्षा  प्राप्त  व्यक्ति  यदि  वे  sera

 योग्य  चयन  समिति  द्वारा  दाखिल  किए  जाते  हैं  ।

 एच०  एस०  सी०  एल०  कमचारो  संघ  के  संयुक्त  सचिव  द्वारा  ज्ञापन

 3088.  श्री  रोबिन  सेन  :  कया  इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उन्हें  एच०एस०सी०एल०  कमंचारी  भिलाई  के  संयुक्त  सचिव  से  दिनांक  30

 1978  का  मांगपत्र  प्राप्त  1.0  श्र

 यदि  तो  मंत्रालय  अथवा  एच  ०एस०सी०एल०  के  ने  ज्ञापन  में  उठाई

 गई  ane  तथा  विशेषकर  कर्मचारियों  के  दुर्भावना  से  स्थानान्तरण  किए  जाने  AK  एव ०

 एम  ०्ार०  कमंचारियों  की  मजूरी  निर्धारित  करने  में  श्रसमानताग्ों  के  समाधान  हेतु  wa  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?
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 फाल्गुन  25,  1899  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 —  sae

 इस्पात  प्रौर  खान  ei Waren  मे  राज्य  मंत्री  (oft  frat  :

 हिन्दुस्तान  स्टील  कन्सट्रक्शन  लि ०  के  प्रबन्धकों  ने  ज्ञापन  में  दी  गई  मांगों  पर  विचार

 किया  है  ak  कुछ  मांगें  स्वीकार  कर  ली  हैं  ।  शेष  मांगों  पर  बातचीत  की  जा  रही  है  तथा  झापसी

 बातचीत  से  हल  की  जा  रही  हैं  ।  जहां  तक  कमंचारियों  के  स्थानान्तरण  के  आदेश  वापस  लेने  की  मांग

 का  सम्बन्ध  ये  wae  किसी  बुरे  इरादे  से  जारी  नहीं  किए  गए  थे  क्योंकि  इन  कमंचारियों  की  बदली

 एच  ०एस  ०सी  ०एल०  बकंमैन  भिलाई  के  बनने  से  पहले  जारी  किए  गए  थे  श्रौर  उनकी  बदली

 के  श्रादेश  जारी  होने  के  पश्चात्‌  यूनियन  ने  उनके  नाम  यूनियन  के  पदधारियों  की  सूची  में  शामिल  किए

 थे  ।  जब  यनियन  ने  इन  बदलियों  के  विरुद्ध  म्रभ्याविदन  TH ool oVao, TF
 भिलाई  ने  इस  बारे  में  यूनियन  से  कई  बार  बातचीत  की  ।  एच०एस०सी  ०एल०  के  प्रबन्धकों  और  यूनियन
 में  एक  समझौता  भी  gar  जिसमें  यह  तय  gar  कि  बदली  के  मामले  पंच  के  लिए  प्रौद्योगिक

 मध्य  प्रदेश  को  भेज  दियें  जायें  ।  ऐसा  कर  दिया  गया  है  श्रौर  na  यह  मामला  पंच  के  पास  है

 जहां  तक  एन०एम  ०श्रार०  कामगारों  की  मज़दूरी  तय  करने  की  मांग  का  प्रश्न  एच०एस०

 Wovsto  वर्कमैन  यू  ने  मासिक  तथा  दैनिख  मज़दूरी  पाने  वाले  कामगारों  के  वेतनमान में
 संशोधन  के  बारे  में  10-10-1977  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  ।  एच०एस०सी  ०एल०  ने  इस

 करार  के  अनुसार  वेतन  में  संशोधन  आदेशों  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  एक  कर्यालय  aaa  जारी

 कर  दिया  था  लेकिन  एच  oA oF oe  ०एल०  व्केमेन  यूनियन  तथा  शिलाई  की  दो  दूसरी  यूनियनों  ने  दिहाड़ी

 मजदूरों  की  मज़दूरी  नियत  करने  के  बारे  में  कुछ  बातें  उठाई  थीं  ।  श्रे  बातें  भी  मंजूर  कर  लो  गई  थीं

 प्रौर  एच०एस०सी०एल०  ने  3  1978  को  आदेश  जारी  कर  दिए  थे  ।

 Principles  for  serving  Foreign  Dignitaries

 +3089.  Shrimati  Parvati  Devi:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state:

 (a)  Whether  any  rules  have  been  framed  or  any  principles  have  been  laid  down  in
 regard  to  eatables,  meals  and  drinks  etc.  served  in  the  parties  hosted  by  Government  in
 honour  of  heads  of  States,  leaders  and  other  V.I.Ps.  during  their  visit  to  India  from  foreign
 countries;  and

 (b)  whether  Government  will  consider  the  proposal  to  serve  only  juice  of  Indian
 fruits  and  pure  vegetarian  meals  to  these  foreign  dignitaries?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu):
 (a)  Alcoholic  drinks  will  not  be  served  at  such  functions.  In  regard  to  eatables  and  soft
 drinks  there  is  no  fixed  menu  but  an  appropriate  standard  of  hospitality  is  ensured.

 (b)  Discretion  is  left  to  the  host  in  this  regard.

 Full  time  Direct  Telephone  Service  between  Delhi  and  Surat

 +3090.  Shri  Chhitubhai  Gamit:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to  introduce  full  time  direct  telephone  service  bet-
 ween  Delhi  and  Surat  and  if  so,  the  details  thereof;  and

 (b)  when  this  service  is  likely  to  be  introduced  there  and  the  steps  being  taken  in
 this  regard?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :  (a)  (0)  Yes
 Sir.  Full  time  STD  service  between  Surat  and  Delhi  is  likely  to  be  introduced  in  1979-80
 Circuits  linking  Delhi  and  Bombay  Taxes  are  being  increased  for  the  purpose.
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 Vacancies  in  Central  Council  for  Research  in  Indian  Medicine  and  Homoeopathy
 3091.  Shri  O.P,  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  in  the  absence  of  a  full  time  Director  and  a

 technical  committee  in  Central  Council  for  Research  in  Indian  Medicine  and  Homceopathy
 the  work  of  the  council  is  not  being  done  properly  and  desired  progress  is  not  being  achiev-
 ed  by  the  Council  in  the  field  of  research;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  appointing  a  full  time  Director  and  a  technical  Committee
 so  far;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  appcint  a  full  time  Director  ard  the
 said  Committee?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav):
 (a)  to  (c)  Taking  into  account  the  fact  that  research  in  the  various  traditional  systems  of
 medicine  under  a  single  Council  have  not  achieved  the  desired  results,  it  has  keen  decided
 to  re-organise  the  Central  Council  for  Research  in  Indian  Medicine  and  Homoeorathy
 into  4  Councils,  indicated  below:—

 1.  Central  Council  for  Research  in  Ayurveda  and  Siddha.
 2.  Central  Council  for  Research  in  Unani.
 3.  Central  Council  for  Research  in  Homoeopathy.
 4.  Central  Council  for  Research  in  Yoga  and  Nature  Cure.

 It  is  also  intended  that  the  proposed  new  Councils  shall  have  whole  time  Directors.

 उड़ीसा  के  श्रादिवासियों  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  सुविधाश्रों  का  विकास

 3092.  श्री  गिरिधर  गोमांगों क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 ह

 कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  से  इस  राज्य  के  afar क्षेत्रों  में  चिकित्सा

 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  gare;

 यदि  तो  बे  प्रस्ताव तथा  कया  हैं  ;

 वर्ष  1978-79  के  लिए  श्रादिवासी  उप-योजना  के  श्रधीन  शभ्रादिवासी  क्षेत्रों  हेतु  उड़ीसा

 राज्य  ara  कितनी  राशि  निश्चित  की  गई  और

 उक्त  राज्य  द्वारा  दिए  गए  प्रस्तावों  पर  alert  करने  के  लिये  उनके  मंत्रालय  ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कत्याण  में  राज्य  मंत्री  )  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  लिए  1978-79 के  लिए  455.00  लाख  रुपये  का  वाधिक

 घोजना  प्रस्ताव  भेजा  जिसमे ंसे  84.  52  लाख  रुपये  का  aa  राज्य  योजनाओं के  लिए  और  65.90

 लाख  रुपये  राज्य  के  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए

 ब्यौरा इस  प्रकार  है  :---

 लार  ों  में

 केन्द्र  प्रायोजित

 योजनाएं

 10
 न्यूनतम  श्रावश्यकता

 काय  क्रम  64.  70  राष्ट्रीय  मले  रिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  50

 13.94  8.25

 अन्य  योजनाएं  0.15  7.55

 स्वदेशी  चिकित्सा  पद्धति  2.88

 2.85  योग  65.90 होम्योपैथी

 84.52
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 16,1978  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 जप्य  की  शभ्रादिवासी और  इस  उप-योजना  के  लिए  योजना  श्रायोग  ने  1978-79  के

 लिए  103.32  लाख  रुपये  की  सीमा  निर्धारित  को  इ
 3  73.32  लाख  रुपये  राज्य

 योजना से  और  30.00  लाख  रुपये  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  से  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  भविष्य  निधि  न  जमा  कराया  जाना

 3093.  श्री  एम०  ए०  हनान  श्रलहाज  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा  सरकार  के  पास  भविष्य  निधि  जमा  करायें  जाने  के
 बारे  में  प्रनियमिततायें  हो  रही

 कया  केवल  नियोजकों  के  अंशदान  जमा  कराने  के  बारे  में  ही  नहीं  बल्कि  कर्मचारियों  का

 अंशदान  जमा  कराने  में  भी  उक्त  संगठन  उपेक्षा  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  फर्म  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाई  न  करने  के  क्या  कारण
 श्रम  तथा  aaa  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Tio  रम  कृपाल  :  श्रौर

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  प्रतिष्ठान  नियोजकों  और  क्ंचारियों

 दोनों  के  अंशदान  नियमित  रूप  से  जमा  कर  रहा  है

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 क्षेत्रीय  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन

 3094.  श्री  माधवराव  faferat  :  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  क्षेत्रीय  ग्रप  के  हाल  ही  में  श्रास्ट्रेलिया  में  श्रायोजित  हुए  सम्मेलन

 के  परिणाम

 क्या  इस  सम्मेलन  में  एशिया  तथा  प्रशान्त  महासागर  के  देशों  के  एक  प्राथिक  तथा

 सामाजिक  oat  गठित  करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  हुई  और

 यदि  तो  इस  विषय  में  श्राम  राय  क्या थी  ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  Hog):  प्रघानमंत्री  ने  24-2-78  को

 राज्य  सभा  में  जो  वक्तव्य  दिया  था  उसमें  इस  बैठक  का  विवरण  और  निष्कर्ष  बताया  गया  था

 और  एशियाई  और  प्रशान्त  के  देशों  के  लिए  एक  नए  संगठन  की  स्थापना का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  था  क्योंकि  यह  महसूस  किया  गया  कि  विद्यमान  संस्थाओं  का  ही  उपयोग  किया  जा  सकता

 इस  बैठक  में  क्रमशः  व्यापार  और  ऊर्जा  के  सम्बन्ध  में  दो  सलाहकार  दल  और  क्रमश

 अआतंकंवाद  तथा  wag  औषधियों  के  सम्बन्ध  में  दो  कार्यकारी  दल  गठित  करने  का  निश्चय  किया  गया  था  ।

 Survey  report  of  Mehrama  Mehajama  Blocks  of  Bhagalpur  District  and  Santhal

 Pargana  By  GSI

 3095.  Dr.  Ramji  Singh:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  years  have  passed  since  the  Geological  Survey  Report  of  Mehrama
 Mehajama  was  prepared  and  the  special  features  of  the  report  of  the  survey  being  conducted
 these  days  vis-a-vis  the  old  report;

 (b)  the  estigaated  quantum  of  coal  deposits  in  Lalmatia  coal  area;

 (c)  the  names  of  other  minerals  discovered  by  Government  in  South  Bhagalpur  and
 Mehrama  Mehajama  area  in  addition  to  coal  and  the  scheme  of  Government  of  their  utili-
 sation;  and

 21



 Written  Answers  to  Questions  March  16,  19  78

 port  for  the  transportation  of  the  minerals  and
 (d)  whether  Government  gave  any  scheme  for  the  development  of  the  means  of  trans-

 if  so,  the  details  thereof  and  the  time  by
 which  it  would  be  completed?

 Tae  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  Geo-
 logical  Survey  of  India  prepared  its  first  interim  report  on  regional  exploration  for  coal

 in  Hura  (Lalmatia)  block  near  Mehrama  and  Mehajama  villages  two  years  ago.
 (b)  A  total  reserve  of  1120  million  tonnes  of  coal  has  been  estimated  in  Lalmatia

 block’  on  the  basis  of  drilling  carried  out  upto  30-9-1977,

 (c)  There  are  significant  deposits  of  mica  and  china-clay  while  minor  occurrences
 of  garnet,  quartz,  glass  sand,  lead-zinc,  and  copper  ores  are  reported.  According  to  State
 Government  some  of  the  mica  deposits  are  already  being  worked.

 (d)  The  Government  of  Bihar  have  informed  that  due  to  constraint  in  financial  res-
 ources  and  limited  provision  for  development  of  roads  in  the  mineral  sector,  it  is  not  possible
 to  take  up  road  development  in  this  area  during  the  next  year.

 विदेशों  में  भारतीय  मिशनों  को  संख्या

 3096.  Mt  Fo  लकप्पा :  रया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विदेशों  में  स्थिति  भारतीय  मिशनों  में  भारतीय  राजदूतों  तथा  वाणिज्य  दूतों  की  संख्या

 कितनी  और

 क्या  वे  भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारी  गैर-व्यवसाय  के  कूटनीतिज्ञ  हैं

 wear  केन्द्रीय  सेवाओं के  व्यक्ति  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राल्य  मंत्री  समरेन्द्र  gg )  :  इस  समय  हाई

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  स्थायी  प्रतिनिधि  तथा  कमिशनर  के  पदनाम  से  90  मिशन-प्रमुख  और

 विदेश-स्थित  भारतीय  मिशनों  में  36  परामर्शदाता  हैं

 मिशन-प्रमुख  इन  सभी  तीन  श्रेणियों  में  से  हैं  जबकि  OCIA aTAT  भारतीय  विदेश  सेवा

 के  हैं  ।

 राजकोट  जिले  के  श्रपलेटा  नगर  में  बेहतर  संचार  afaerosti  की  मांग

 3097.  श्री  धर्मतिह  भाई  कया  ar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  राजकोट  जिले  के  श्रपलेटा  नगर  के  व्यापारी  संघों  तथा  तेल-मिल  मालिकों
 ने  राजकोट  ZloFod}o  द्वारा  सुचारू  तथा  नियमित  टेलीफोन  तथा  दूरसंचार  सेवायें  उपलब्ध  कराने

 ~
 की  मांग  की  ताकि  उनको  al  रही  कठिताइयां  द्र  हों  और  इन  सेवाओं  से  प्राप्त  राजस्व  में  भी

 वृद्धि

 यदि  तो  उन्होंने  इस  बारे  में  म्रभ्यावेदन  कब  पेश  किया  था  और  उसमें  कया  मांगें
 रखी  थीं

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  करने  का  विचार  और

 इस  बारे  में  अपलेटा  नगर  के  व्यापारी  तथा  मिल  मालिक  कब  से  शिकायतें  करते  श्रा  र

 हैं  और  सरकार  ने  उन  पर  तक  क्या  कार्यवाही  की

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  और  जी  भ्रपलेटा  नगर

 के  व्यापारी  संघ  और  तेल-मिल  मालिकों  ने  23-1-1978  को  एक  श्रभ्यावेदन  दिया  उनकी  मुख्य

 मांगें  इस  प्रकार  हैं

 (1)  बम्बई  और  भ्रपलेटा  के  बीच  सीधा  डायलिंग  सकट
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 (2)  eiaieiteattienttiiontemme! mqtzt a से
 इंदौर  और  सुमेरपुर  के  लिए  सीधा

 |

 (3)  डाक-तार  विभाग  के  अधिकारियों  के  साथ  नियमित  द. ५ बठक |

 (4)  श्रापरेटरों  की  कमी  के  कारण  उनको  समयोपरि-भत्ता  देना ।

 इनके  सम्बन्ध  में  जो  कारवाई  की  गई  है  /  करने  का  प्रस्ताव
 > ए  उसका  ब्यौरा  इस  प्रकार

 (1)  ५  और  बम्बई  के  बीच  एक  सीधा  डायलिंग  सकिट  देने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  fear

 जा  रहा  है

 (2)  शभ्रपलेटा  से  सुमेरपुर  के  बीच  इतना  यातायात

 नहीं  है  कि  इनके  लिए  सीधे  मैनुभ्रल  ट्रंक  सकिट  देने  का  औचित्य  सिद्ध  हो

 (3)  घोरजी  के  उपमन्डल  तारकों  जो  ७  एक्सचेंज  के  इंचार्ज  उचित  हिदायतें
 दे  दी  गई  पिछली  बैठक  25-2-78  को  हुई  थी  ।

 (4)  जब  कभी  समयोपरि  का  औचित्य  होता  शझ्रापरेटरों  को  समयोपरि-भत्ता दिया  जाता  है  ।

 सक्टों  की  व्यवस्था  करते  के  सम्बन्ध  में  पहला  श्रभ्यावेदन  1975  में  प्राप्त  gar  ary

 ा an  माणवाडांर  और  श्रहमदाबाद  के  लिए  श्रतिरिक्त  सकिटों  की  व्यवस्था  की  जा  चुकी  as

 निरवीकरण के  बारे  में  संयवत  राष्ट्र  महासभा  का  श्रधिवेशन

 3098.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निरस्त्रीकरण के  प्रश्न  पर  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  art  विशेष  श्रधिवेशन के  बारे  में

 भारत  द्वारा  सभी  गुटनिरपेक्ष  देशों  को  लिखे  गये  पत्र  का  ब्यौरा क्या

 क्या  सरकार  को  इन  में  से  किसी  देश  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  हुआ है  ak

 परमाणु  निरस्तीकरण  के  बारे  में  भ्रपने  दृष्टिकोण  के  प्रचार  के  लियें  सरकार  क्या  प्रयास
 कर  रही

 विदेश  मंत्रालय  में
 राज्य  संती  समरेन्द्र  कुण्डू

 :  विदेश  मंत्री  ने  गट  निरपेक्ष  देशों  के

 समन्वय  ब्यूरो  के  की  हैसियत  से  श्रीलंका  के  विदेश  मंत्री  को  24  1977  को  एक  पत्र
 लिखा  था  जिसमें  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  कि  चूंकि  गुटनिरपेक्ष  देशों  ने  निरस्त्रीकरण  पर  पूर्ण  रूप  से

 विचार  करने  के  लिए  विशेष  शअ्रधिवेशन  के  अनुरोध  के  सम्बन्ध  में  मूल  रूप  से  पहल  की

 उनके  लिए  यह  श्रावश्यक  है  कि  वे  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  सहित  सामान्य  और  पूर्ण  निरस्त्रीकरण  के  पक्ष
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  समान  नीति  और  ठोस  कदम  उठाये  जाने  के  लिए  पारस्परिक  सहयोग  से

 काम  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  कि  इस  समन्वय  ब्यूरो  की  मंत्री  स्तर  की  जो  बैठक  1978  के
 प्रारम्भ  में  काबुल  में  होने  वाली  उसमें  निरस्त्रीकरण  विषयक  विशेष  अधिवेशन  की  dare  की  प्राथमिकता

 देनी  चाहिए ।

 wa  तक  जो  उत्तर  प्राप्त  हुए  वे  भ्रनुकूल

 संयुक्त राष्ट्र  में  गुट  निरपेक्ष  देशों  के  समूह  ने  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  विशेष  x ufeawra
 की  तैयारी  समिति  के  विचाराथ  एक  घोषणा  पत्र  का  मसौदा  और  इस  सम्बन्ध  में  काम  करने  के  लिए

 कार्यक्रम का  मसौदा  प्रस्तुत  किया  इन  मसौदों  में  भ्रन्य  बातों  के  साथ-साथ  नाभिकीय  निरस्तीकरण

 के  लक्ष्य  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  की  बात  कही  गई  हू
 |

 इस  सदभ  में  भारत  ने  गुट  निरपेक्ष समूह
 श्र  तैयारी  समिति  के  विचार  विमर्शों  में  सक्रिय  भूमिका  श्रदा की  है  1
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 विलिगडन  भ्रस्पताल  के  रना सगहू  में  कमरे

 3099.  AY  दुर्गा  चन्द  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  स्थित  विलिंगडन  aerate  के  नसिंग  होम  में  नर्सिंग  होम

 के  पात्र  रोगियों  की  श्रावश्यकता  पूरी  करने  के  लिये  पर्याप्त  कमरे  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  श्रावेदक  द्वारा  इस  नसिंगहोम  में  श्रावास  के  लिये  शआ्रावेदन-पत्नर  देने  के  कितने

 उसे  उक्त  श्रावास  प्रदान  किया  जाता

 क्या  छठी  योजना  के  दौरान  इस  न  सिंग  होम  में  कमरों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  शर

 (3)  क्या  इस  नसिंग  होम  में  आवास  की  वर्तमान  श्रावश्यकता  के  बारे  में  कोई  श्रनुमान  लगया

 गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  अर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नगद  प्रसाद  :  जी

 विलिंग्डन  श्रस्पताल  के  नर्सिंग  होम  में  रोगियों  को  उनके  स्वास्थ्य  की  स्थिति  देखते  हुए

 के  श्रनुसार  भर्ती  किया  जाता  मोटे  तौर  पर  भर्ती  के  लिए  जितने  मामले  भेजे  जाते हैं
 उनमें  से  श्राध  मामलों  को  समुचित  समय  के  श्रन्दर  ही  भर्ती  किया  जा  सकता  मेडिकल  केसों  के  लिए

 प्रतीक्षा  क्र  श्रीसत  समय  लगभन  एक  सप्ताह  का  होता  है  जिसमें  कम  से  कम  समय  उसी  दिन  भर्ती  का

 होता  यह  मामले  की  गम्भीरता  ate  नसिंग  होम  में  कमरे  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 सर्जरी  के  इरादे  वाले  मामलों  को  लगभग  एक  से  तीन  सप्ताह  के  भीतर  भर्ती  कर  दिया  जाता

 के  संगीन  मामलों  का  इलाज  उसी  प्राथमिकता  के  झ्राधार  पर  किया  जाता  है  जिस  पर  मेडिकल  के  संगीन

 मामलों  का  किया  जाता  संसद  हकदार  मामलों  श्रौर  उनके  शभ्रपने  परिवार  के  सदस्यों  को

 mea  मामलों  की  श्रपेक्षा  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती

 (1)  हां

 (a)  ae  विलिंगडन  नई  दिल्ली  से  सम्बद्ध  नर्सिंग  होम  में  76  श्रतिरिक्त  कमरों

 की  व्यवस्था  करने  का  एक
 प्रस्ताव  विचाराधीन

 Inadequate  Telegraph  facilities  in  the  Country

 +3100.  Shri  Sukhendra  Singh:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  with  the  rise  in  the  population  of  the  country  the  Tele-
 graph  Department,  as  it  exists  today  is  finding  it  difficult  to  provide  timely  serivce;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  telegrams  also  take  considerable  time  in  reaching
 their  destination;  and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  improve  the  position?

 The  Minister.  of  State  for  Communication  (Shri  Narhari  Prasad  Sai):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  telegrams  generally  reach  the  destination  within  a  few  hours  of  their  book-
 ing.  In  certain  cases  which  are  rare,  there  is  a  possibility  of  the  telegrams  getting  delayed.

 (c)  (i)  Direct  outlets  are  being  provided  on  more  routes  to  reduce  transit  operation.

 (ii)  Alternate  channels  are  being  built  up  on  maximum  routes  to  further  improve
 the  availability  of  telegraph  circuits.

 (iii)  Coaxial/Microwave  links  are  being  introduced  on  more  and  more  routes
 to  provide  stable  talegraph  channels.

 भ
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर मार्च 1  6,  1978

 Publication  of  Books  on  Homoeopathy

 3101.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  most  of  the  books  on  Homoeopathy  available  and  being  published  in

 the  country  are  encouraging  such  regulations  as  are  c  ontradictory  to  the  ‘Organon  of  Medi-
 cine’  which  is  harmful  both  to  Homoeopathic  system  0  f  medicine  and  the  people  and  whether
 new  syllabus  also  encourages  such  tendency  which  will  prove  fatal  to  Homoeopathy,  and

 nt  for  introducing  such  syllabus  and (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Governme
 d  to  check  the  use  of  faulty  books? books  for  homoeopathy  as  are  scientifically  prepare

 y  Welfare  (Shri  Jagdambi The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Famil
 Prasad  Yaday):  (a)  and  (b)  There  are  large  numbe  ॥  of  books  an  d  publishers  of  books  on

 Homoeopathy  in  India.  It  is  difficult  to  say  with  certainty  whether  these  publications.
 conform  to  the  Rules  and  Regulations  laid  down  in  the  ‘Organon  0  f  Medicines’  or  not.

 However  an  attempt  will  be  made  to  conduct  a  sample  survey  to  find  out  the  actu  al  position.

 As  regards  the  new  proposed  syllabus,  it  will  be  e  nsured  that  there  is  nothing  which
 is  in  controdiction  to  the  ‘Organon  of  Medicines’_or  har  mful  to  the  Homoeopathic  System
 of  medicine.

 Indo-USSR  Agreement  on  Health

 3102.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  Indo-USSR  agreement  on  health  services  is  likely  to  be  concluded  ;.
 anc

 (b)  if  so,  when  and  the  outlines  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a)  and  (b)  The  following  two  agreements  are  already  in  0  peration  which
 provide  for  co-operation  in  the  field  of  medicine  and  public  health  between  India  an  d

 1.  Programme  of  co-operation  between  India  and  USSR  in  the  fields  of  Science  &

 Technology  for  1975-80,  The  co-ordinating  organisations  under  this  Agreement
 are  the  Indian  Council  of  Medical  Research  and  Research  Institutions  of  the  USSR,,.
 Ministry  of  Health.

 Indo-Soviet  Cultural  Exchange  Programme  1976-78.  This  agreement  provides
 for  exchange  of  delegations  between  India  and  USSR  relating  to  organisation  of
 health  services  and  research  work,  study  of  labour  rehabilitation  practices  of  the
 deaf,  problems  of  physically  handicapped  and  aged,  and  problems  concerning.
 work  for  the  blind.

 In  addition  a  proposal  to  enter  into  a  separate  bilateral  Indo-USSR  agreement  om
 Health  matters  is  under  preliminary  examination.

 पूर्णिया  बिहार  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  का  दिया  जाना

 3103.  श्रों  हलॉमुद्दीन  श्रहमद :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 बिहार  के  पूर्णिया  जिलें  में  उप-मुख्यालयों और  उप-डाकघरों को  टेलीफोन  कनेक्शन

 कित  स्थानों  पर  दिये  जायेंगे  और  इस  समय  कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन

 उप-मंडल  में  कार्यालयों  में  कितने  श्रावेदन  पत्न  अनिर्णीत  और

 जिला  बिहार  द्वारा  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  दे

 दिये  जाएंगे  ?.
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 fs

 संचार  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  पूर्णिया  जिले  के  तीन  खंड

 मुख्यालयों  और  एक  उप  डाकघर  में  टेलीफोन  सुविधा  देने  का  प्रस्ताव  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (1)
 खंड

 मुख्यार

 बसा

 aa  भरगामा

 कोचाधामां

 (11)  उप-डाकघर

 सरसी

 उपर्युक्त  सभी  प्रस्तावों  का  कार्यान्वयन  उप  मंडल  are  किया  जाना  है

 उपर्युक्त  स्थान  चालू  वित्तीय  वर्ष
 के  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं  उनका  कार्यान्वयन  श्रगले

 वित्तीय  वर्ष  में  करने  का  कार्यत्रम है  ।

 महाराष्ट्र  में  सहकारी  श्रस्पतालों  को  वित्तोय  सहायता

 3104.  श्री  महालगी  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe

 ग्य गत  तीन  वर्षों  में  महाराष्ट्र  राज्य  त  कितने  सहकारी  श्रस्पतालों  को  वित्तीय  सहायता  दी

 कया  सर्कार  के  पास  कोई  ऐसे  श्रावेदन-पत्न  भ्रनिर्णीत  पड़े  हैं  जिनमें  महाराष्ट्र  राज्य  में

 सहकारी  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  atta  fart  गया

 यदि  तो  कितने  तथा  किसकी  त्र  से  ale  कब  श्रौर

 (=)  निपटान  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  सें  राज्य  संतरो  गी  जगदम्बों  प्रसाद  यादव  )  :  किसी

 भी  अस्पताल  को  नहीं  दी  गई  ।

 जी  फिर  भी  qa  सिटिजन्स  कोश्रापरेटिव  श्रस्पताल  बम्बई  से  एक

 आवेदन-पत्र  था  इस  संस्था  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  agar  लेने  के  लिए  निर्धार्ति  की

 गई  शर्तों  को  पूरा  करने  के  उपरान्त  झपना  ब्य स्रात  दन-पत्र  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  भेजवाएं

 यह  लागू  नहीं  होता  ।

 यह  लागू  नहीं  होता  ।

 Most  Backward  Districts  of  North  Bihar  given  top  priority  for  provision  of  postal
 Facilities

 3105.  Shri  Surendra  Jha  Suman  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  the-names  of  the  most  backward  districts  in  North  Bihar  in  which  the  work  pro-

 viding  postal  and  telecommunication  facilities  has  been  given  priority  by  the  Ministry;  and

 (b)  if  none,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai):

 (a)  Postal:  No  district  in  North  Bihar  has  been  d  eclar CClaread  ds edias  hactwar Ud  Wal  d  for  providing
 postal  facilities..

 (b)  Considering  the  existin  नि  pay  ड है  faci ८1...
 war

 post  lities,  no  district  in  North  Brhar
 justifies

 for
 cc.  aration  as  back  Wal  d.
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 फाल्गुन  25,

 1899
 a a

 Telecommunications  . .

 (a)  and  (b)  For  providing  telecommunication  facilities,  the  following  5  districts  in

 North  Bihar  have  been  declared  as  backward  areas:

 (1)  Champaran
 (2)  Darbhanga
 (3)  Muzafarpur
 (4)  Purnea,  and

 (5)  Saharsa.

 २६८1५ CRIs  for  provision  of  telecommu- There  is  no  separate  category  as  most  backward  di
 nication  facilities.  All  the  backward  districts  in  the  country  get  the  same  priority.

 टेलीफोन  निदेशिका  श्रादि  को  मुद्रण  लागत

 3106.  श्री  श्रहमद  हुसेन  :  क्या  संचार  मंत्री  az  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलोफोन  जिलों|सकिलों  द्वारा  (1)  टेलीफोन  निदेशिका  डाक  तार  विभाग  afrerfat  की

 टेलीफोन  निदेशिका  (  ?  )  टेलेक्स  निदेशिका  भाड़  कर्मचारियों  को  छपाई  करने  वाले

 नगर  में  भ्रस्थायी  रूप  से  रहने  के  लिए  दिए  गए  श्रतिरिक्त  वेतन  की  छपाई  पर  कितना  वार्षिक

 व्यय  किया जा  रहा

 क्या  उनका  मंत्रालय  डाक  तार  विभाग  लेखन  सामग्री  फार्मों  को  समय  पर

 छपाई  तथा  रोजगार  के  श्रवसर  करने  के  लिए  wat  स्वयं  TH  मुद्रणालय  स्थापित  करने  के  प्रश्न

 पर  विचार

 उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन  प्रस्तावों  का  eater  कया  श्रौर

 यदि  तो  उसके  कारण  Q

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  श्रपेक्षित  ब्यौरे  श्रनुबन्ध  में  दे  दिये

 गए  दूरसंचार  सकिलों|टिलीफोन  जिलों  की  अन्य  सेवाओं  की  डाइरेक्टरियों  के  बारे  में  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  श्रौर  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 ate  विभाग  की  छपाई  संबंधी  पूरी  करने  के  लिए  विभागीय  छापेखाने

 स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  इस  प्रस्ताव  के  ब्यौरों  को  अभी  तक  श्रंतिम  रूप  नहीं

 दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 स्पा  कागज  ढुलाई  wale  के  स्थान  पर  ठहरने  के

 लिए  कमंचारियों  को  दी  गई

 अतिरिक्त  परिलब्धियां
 गट  गी

 Bo  Bo  रूठ

 1.  अखिल  भारतीय  डाक-तार  27,570  13,230  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  छपाई  मद्रास

 अधिका  रियों  की  टेलीफोन  में  स्थानीय रुप  से  हुई  थी  )

 डाइरेक्टरी I  योग  रु०  10,800

 2.  श्रखिल .  भारतीय  tae  40,813  36,693  2,358
 3011

 मुठ नर  AM  82,875 bo

 डाइरेक्टरी  |
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 केरल  श्रल्लोपाड़ी में  पाया  गया  रजत  श्रयस्क

 3107.  वयालार  cia  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  az  बताने  की  कृप  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  हाल  में  राज्य  भू-सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  केरल  की  aging  sia  क्षेत्रों

 में  रजत  अयस्क  पाये  जाने  की  जानकारी
 यदि  तो  क्या  सरकार  के  पास  झौद्योगिक  निष्कष  के  लिये  खानों  की  स्थापना  करने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  उसके  कया  क।रण  है ं?

 इस्पात परौ  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  राज्य  सरकार के  खनन

 ar  भूतत्व  विभाग  ने  पालघाट  जिले  की  अट्टीपाड़ो  घाटी  में  हाल  ही  में  किए  गए  खोज  कार्यो ंके  दौरान

 गेलेना  होने  का  पता  amar  है  जिसके  साथ  कुछ  चांदी  होने  की
 भी  सूचना  श्रभी  खोज  कार्य  चल

 रहे

 शौर  श्रौद्योगिक  निष्कर्षण  हेतु  खनन  के  बारे  में  प्रभी  कुछ  कहना  जल्दबाजी  होगी

 उच्च  प्रबन्धकोथ  पदों  पर  श्रासोन  श्रधिकारियों  को  गोपनोय  रिपोर्ट  लिखने  को  पद्धति

 3108.  श्री  एस०  श्रार०  दॉपाणी :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  उन्हें  उच्च  प्रबन्धकीय  पदों  पर  ara  atrarfeat  के  गोपनीय  रिपोर्ट  लिखने  के  लिए

 स्टील  एग्जीक्यूटिव्स  फेडरेशन  द्वारा  निकाले  गये  तरीके  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  हाल  के  निर्णय

 का  पता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ate  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  श्रौर

 क्या  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  मंत्रालय  की  झ्रनुमति  मांगी  गई  थी  और  प्रदान

 की  गईथी ?

 प्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  से  माननीय

 सदस्य  का  अ्रभिप्राय  9  1978  को  इक्नामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  से  सरकार

 बारे  में  औपचारिक  रूप  से  काई  पत्र  प्राप्त  नहीं  gar

 एम०  alo  डी०  गई  डाईलेसिस  मशीन का  उपयोग

 3109.  श्री  यशवन्त  बोरोले  :

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागो :

 क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  इस  झ्राशय  की  प्रेस  रिपोर्ट  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली

 निगम  के  एक  श्रस्पताल  में  डाइलैसिस  नामक  किडनी  मणीन  में  धूल  जमा  हो  रही

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  पोर

 क्या  इस  कीमती  तथा  लाभप्रद  जिसके  बिना  बहुत  से  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  सकती

 की  पर  उपेक्षा  के  लिए  कोई  जिम्मेदारी  नियत  की  गई

 3.0 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  A  राज्य  मंत्री  (at  जगवम्ब  fi  प्रसाद  :  जी

 ai  fee  राव  भ्रस्पताल  में  ।

 श्र  :  दिल्‍ली  नगर  निगम
 को  कहं  दिया  गया है

 कि
 बे  इस

 मामले
 की  पूरी  जांच

 करें

 झौ  र  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करें
 ।
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 प्रकतों  के  लिखित  उत्तर
 16,1978

 बेकों  में  हड़तालें  तथा  तालाबंदियां

 4110.  श्री  ही०  बी०  चन्द्र  गोड़ा :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1978  में  अरव  तक  बैंकों  में  कितनी  हड़तालें  शौर  तालारबन्दियां  हुई  ae

 इनके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्  श्योर  :  कुछ  केन्द्रीय  टेड  ufaaa  संगठना

 श्र  भ्र्न्यों  द्वारा  के  लिए  दिए  गए  arg  पर  महाराष्ट्र  राज्य  के  हड़ताली  कर्मचारियों  तथा

 श्रध्यापकों  की  सहानुभूति  में  महाराष्ट्र  में  बैंक  कर्मचारियों  ने  21  1978  को  एक  दिन  की

 सांकेनिक  हड़ताल  श्रन्य  किसी  राज्य  में  हड़ताल  या  तालाबन्दी  की  कोई  सुचना  नहीं  मिली

 तमिलनाडु  में  प्रस्तावित  तारघर

 3111.  श्री  Flow  विश्वनाथन :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1978  में

 में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  नये  तारघरों  की  संख्या  कितनी  है  wiz  वे  किन-किन  स्थानों  पर

 खोने  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  नरहरि  प्रसाद  साथ  )  :  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  वर्ष  1978
 के

 दौरान  तमिलनाडु  में  210  स्थानों  पर  नए  तारघर  खोल  दिए  इन  स्थानों  के  नाम  श्रनुबन्ध  में  दिए

 गए  में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०  टी०  1825/78]

 टैबल  एजेंटों  द्वारा  रोजगार  चाहने  वाले  व्यक्तियों  को  ठगना

 3112.  श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  कया  संसदीय  Mat  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 वि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बेईमान  dae  ऐजेंटों  geet  बिंदेशों  में  रोजगार  चाहने  वाले

 व्यक्तियों के  मामले  में  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  ठगी  की  जा  रही

 क्या  इस  मामले  में  सरकार  को  कोई  शिकायतें  मिली  झर

 क्या  इस  ठगी  को  बन्द  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  से  :  सरकार  को  समय-संमय  पर

 भर्ती  एजेंटों  द्वारा  रोजगार  चाहने  वालों  से  पैसे  रोजगार  वाले  देश  में  भारतीय  श्रमिकों  के  शोषण

 से  चयन  किए  गए  पद  के  बजाए  निम्न  पदों  पर  की

 निम्न  वेतन  शभ्रादि  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  अ्रपंजीकृत  भर्ती  ट्रेवेल  एजेंटों  झारदि

 द्वारा  झ्नधिकृत  भर्ती  करने  तथा  जाली  श्रनापत्ति  vat  से  श्रमिकों  को  बाहर  भेजने के  संबंध  में  भी
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  प्राप्त  की  गई  शिकायतों  की  उपयुक्त  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  कराई  जाती  है  श्रोर

 जांच  के  परिणाम  पर  उचित  कार्रवाई  की  जाती

 विदेशों  में  रोजगार  के  लिए  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती  को  विनियमित  करने  के  लिए  सरकार  ने
 1976  में  यह  निर्णय  लिया  है  कि  निजी  भर्ती  एजेंसियों  द्वारा  विदेशों  में  अध  कुशल  तथा

 काय  के  लिए  व्यक्तियों  की  भर्ती  विनियमित  की  जाएगी  तथा  ये  एजेंसियां  श्रम  मंत्रालय  द्वारा

 बंजीक़ृत  तथा  भ्रनुमोदित  की  जाएंगी
 ५

 विदेशों  में  मुख्य  या  उप  ठेकेदार  के  रूप  में  परियोजनाओं  पर  परामशेंदाता|निष्पादन  के  काम  में

 व्यस्त  ऐसी  भारतीय  फर्मो/संगठनों  को  उनकी  श्रावश्यक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेशों में

 अर्धकुशल  तथा  अकुशल  कामगारों  को  arent  भर्ती  करने  की  अनुमति  gata  की  जाएंगी  बशर्तें  कि  ऐसे

 कामगारों  को  दिए  गए  रोजगार  की  शर्तें  उनकी  वास्तविक
 नियुक्त

 से  पूर्व  श्रम  मंत्रालय  से  भ्रनुमोदित  हों  ।
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 ee.  ब  --------

 बह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 फि

 विदेशों  में  जाने  वाले  भारतीय
 कामगारों  की  रोजगार  की  शर्ते

 सताषजन क  भर्ती  अ्रभिकरणों  को  झपने  विदेशी  नियोजकों  की  से  रोजगार  करार  करना  पड़ता  है

 जिसमें  रोजगार के  विभिन्न  पहलु  होते  हैं  ।

 एक  भर्ती  श्रभिकरण  का  water  पंजीकरण  रद  किया  गया  था  ak  कुछ  मामलों  में  कामगारों

 को  ras  करने  के  लिए  को  रोक  लिया  गयां  उन  मामलों  में  जिनमें  शिकायतों  पर  जांच

 पड़ताल की  जा  रही  प्रनन्तिम  पंजीकरण  की  स्वीकृति  को  भी  रोके  रखा  गया

 अमरीका  में  नियकत  भारतीय  पत्रकारों  को  समस्यायें

 S113.  डा०  मुरली  मनोहर जोशी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कय  सरकार  का  ध्यान  14  जनवरी  1978  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  इसके
 संवाददाता  द्वारा  इल  विल  sida  के  aaa  प्रकाशित  रिपोर्ट  तथा  अमरीका  में

 नियुक्त  भारतीय  पत्रकारों की  की  शर  दिलाया गया  ak

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  Ratay at we में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  gre):  :  सरकार  ने  14-  1-78  के

 टाइम्स ग्राफ  इंडियाਂ  में  यह  रिपोर्ट  देखी  अमरीकी  श्रधिकारियों द्वारा  यह  स्पष्ट  किया  है  कि
 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  जो

 '
 हवाइट  हाऊसਂ  के  प्रेस  सम्मेलनों  में  विदेशी  पत्नकारों  को  प्रश्न  पूछने  से

 रोकता  वास्तविक  व्यवहार  में  विदेशी  पत्रकारों  का  aqua  यह  है  कि  इन  प्रेस  सम्मेलनों
 में  सीधे  प्रश्न  नहीं  पुछ  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  यह  बात  सभी  विदेशी  संव.दाताझों  पर  लागू  होती

 है  ak  इसमें  झ्मरीका  में  भारतीय  पत्नकारों  के  fiz  कर  झ्रथवा  श्रनजाने  में  कोई  भेदभाव  नहीं
 किया  जाता ।

 इस्पात  adat BY को  वियत  कोयले  को  सप्लाई

 3114.  शी  र्घाम  प्रसन्न  भट्टाचायं  :  कया  इस्पात  प्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगेकि

 क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 बिजली  श्रौर
 कोयले

 की  पूरी  सप्लाई
 न

 होने  से  पूरे  इस्पात
 उद्योग  के  सामने  संकट  श्राया  हुम्रा  और

 प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  में  कोयले  की  स्टाक  की  स्थिति क्या

 इस्पात  श्रौर  खान  मंवालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  इस्पात  कारखानों  को

 पर्याप्त  मात्रा  में  अ्रपेक्षित  किस्म  के  कोककर  कोयले  की  सप्लाई  तथा  दामोदर  घाटी  निगम  से  बिजली  की

 सप्लाई में  कुछ  कठिनाइयां  अझनभव की  गई

 1-3-1978  को  प्रत्येक  इस्पात  कारखाने  में  कोककर  कोयले  के  स्टाक  की  स्थिति  नीचे

 दी  गई  है  “--
 क  क

 मी  किन  ह
 भिलाई  98

 दुर्गापुर  48

 राउरकेला  52

 बोकारों  १6

 ट्स्को  59

 43

 कुल  36
 क  अ
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 फाल्गून 25,  1  699
 नचा  लिखित  रतल mr क  का  तक  करा  कत  जा

 Non-utilization  of  Machine  purchased  for  Expansion  of  Hindustan  Zinc  Ltd.

 3115.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  machines  purchased  for  expansion  of  the  zinc  smelter  of  the  Hindustan
 Zinc  Ltd.  at  Debari  in  Uraipur,  Rajasthan  are  lying  in  open  unutilised  for  the  last  two
 years  and  are  rusting;

 (b)  if  so,  the  number  and  cost  of  the  machines  lying  unutilised;  and

 (c)  whether  work  of  expansion  thereof  has  since  been  completed  or  is  yet  to  be  com-
 pleted.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  &  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  No,
 Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Expansion  of  zinc  circuit  of  Debari  zinc  smelter  has  been  completed.  The  etec-
 tion  of  the  Phosphoric  Acid  Plant  is  expected  to  be  completed  by  end  of  May,  1978.

 भविष्य  निधि  o  द्वारा  क्मंचारियों  को  उचित  समय  से  पुर्व  पुरर्भगतान  को  स्वीकृति

 31  16.  श्रों चतुरभुज : नथा :  नथा  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  पूसा  नई  दिल्‍ली  को  झाई

 ०  सी  ०ए  ०  श्रार्‌०  श्राई०ए०  आर ०
 शस  MT  शाई०  ए०  प्रार्‌ ०  शाई०  के  कर्मचारियों  के  कुछ  ऐसे  मामले  मिले  हैं  जिनमें  श्रत्यघिक  कठिनाइयों

 के  आधार  पर  समय  से  पूर्वे  To  ई०  सी०  डी०  के  पुनः  भुगतान  के  लिए  भ्रनुरोध  किया  गया  है  ।

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्ायुक्त  ,  नई  दिल्‍ली  ने  इनमें  से  कुछ  मामले  उचित  सिफारिश

 के  साथ  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  झायूक्त  मयूर  नई  दिल्‍ली  के  स्वीकृत  हेतु  भेजे  ate  ये  मामले  लम्बे

 समय से  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  organ  के  कार्यालय  में  विचाराधीन  पड़े  हैं  ;  ak

 यदि  el,  तो  केन्द्रीय  भविष्य  निध्चि  श्रायुक्त  ने  इन  मामलों  पर  श्रपनी  स्वीकृति  झब  तक  क्यों नहीं

 दी  है ंजब  fe  जरूरतमंद  कर्भचारियों  के  झपनी  माता  जसे  श्राश्रितों के  मामले  में  उचित  उपचार  न

 प्राप्त  होने  के  कारण  aga  अ्रधिक  परेशानी  ही  रही  है  ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fae):  जी
 आर  :  क्षेत्लीय  भविष्य  निधि  झायुक्त दिल्‍ली  द्वारा  भेंजे  गए  सभी  मामलों  का  निपटान

 केन्द्रीय  भविष्य  निधि  श्रायुक्त  द्वारा  किया  जा  चुका  है  ।

 Mismanagement  in  C.M.I.  Company  Limited

 3117.  Verma :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  because  of  complete  mismanagement  in  C.M.I.  Company  Limited,  Dom-
 chanch  (Bihar)  and  non-Payment  of  arrears  of  rupees  45  lakhs  by  the  Company  to  4000
 workers  the  latter  are  facing  starvation;  and

 (b)  if  so,  the  measures  taken  by  Government  and  by  when  the  decision  in  the  matter
 of  taking  over  the  company  would  be  taken?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma):  (a)  Due
 to  alleged  mismanagement  in  the  C.M.I.  Company  Limited,  the  wages  of  about  1800  workers
 in  the  mines  and  1200  workers  in  the  factories  and  workshops  were  not  being  paid  regularly,

 (b)  Several  attempts  _were  made  to  arrange  payment  of  wages  to  workers  but  with-
 out  success.  The  ALC(C)  has  sought  permission  of  the  Calcutta  High  Court  to  file  claim

 ment.
 application  under  Payment  of  Wages  Act,  1936  against  the  Members  of  the  Board  of  Manage-

 The  State  Government  of  Bihar  are  reported  to  have  initiated  similar  action  for
 recovery  of  wages  of  workers  employed  in  Mica  Factories.  The  Department  of  Company
 Affairs  have  ordered  investigation  under  Section  237(b)  of  the  Companies  Act,  1956  in
 the  affairs  of  the  Company.
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 aa  ह

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  समाचारपत  मालिकों  की  पर  विचार

 3118.  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  पौर  oar  समाचारपत्र  कर्मचारियों  को  सांविधिक  अंतरिम

 राहत  देने  के  बारे  में  समाचारपत्न-मालिकों  हारा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  दायर  की  गई  विभिन्न

 amt  पर  केवल  उच्चतम  न्यायलय  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  से  अनुरोध  कियां

 है  जिस  से  इस  मामले  के  महत्व  को  देखते  हुए  इस  पर  शीघ्र  फंसला  हो  सकें  ;  और

 इस  मामले  की  व्तमान  स्थिति  क्या

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रस  संसी  (i  रवोन्द्र  वर्मा  :  जी

 सर्वोच्च  ग्यायालय  ने  याचिका  पर  wat  श्रादेश  पास  करने

 Cultural  Institutions

 +3119.  Shri  Subhash  Ahuja:
 Shri  Vagya  Datt  Sharma:

 Dr.  Laxminaryan  Pandeya:

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  locations  of  such  cultural  institutions  in  the  country  as  are  being
 run  by  foreign  countries ;

 (b)  the  annual  grants  or  other  financial  assistance  provided  to  those  by  each  country;
 and

 (c)  the  names  of  the  countries  where  Indian  Cultural  institutions  are  functioning?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu):
 (a)  The  Information  and  Cultural  Wings  of  foreign  missions  in  India  undertake  cultural
 programmes  and  activities  in  this  country  in  accordance  with  International  diplomatic
 practice.

 Besides,  the  following  cultural  institutions  in  India  are  maintained/aided  by  the  Missions
 of  UK,  FRG  and  Soviet  Union.  These  institutions  are  either  run  by  the  Indian  Council
 for  Cultural  Relations  or  the  ICCR  maintains  liaison  with  them:

 (i)  Seven  British  Libraries  located  at  Bangalore,  Bhopal,  Lucknow,Pune,  Patna,
 Ranchi  and  Trivandrum.  (Two  more  are  being  opened  in  Ahmedabad  and
 Hyderabad.)

 (ii)  Eight  Max  Muller  Bhavans  located  at  Bangalore,  Bombay,  Calcutta,  Delhi,
 Hyderabad,  Madras,  Pune  and  Rourkela.

 (iii)  House  of  Soviet  Culture  in  Trivandrum.

 In  addition,  8  branches  of  Aliance  Francaise  located  at  Bombay,  Delhi,  Calcutta,
 Madras,  Pondicherry,  Karikal,  Pune  and  Bangalore,  which  are  registered  as  Indian  Societies,
 get  assistance  from  the  French  Embassy  in  New  Delhi.

 (b)  The  followig  grants  were  received  during  1976-77  by  the  Indian  Council  for
 Cultural  Relations  in  respect  of  the  foreign  cultural  centres  which  are  being  run  directly
 ‘by  the  Council  on  behalf  of  the  respective  foreign  Governments

 (i)  For  8  British  Libraries  Rs.  7,00,000

 (ii)  For  the  House  of  Soviet  Culture  in  Trivandrum  Rs.  3,40,000

 (c)  (i)  Fiji

 (ii)  Guyana
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 माच  16,1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Indian  Doctors  and  Engineers  in  Libya

 +3120.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  doctors,  engineers  and  other  prominent  business  experts  in
 Libya  have  drawn  the  attention  of  the  Government  of  India  that  they  were  not  being  given
 proper  status  there;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra
 few (ay  &  (b)  No,  Sir.  Tne  Government  have,  however,  received  a  grievances

 by  individuals  which  were  looked  into  and  whatever  assistance  was  possible  was  rendered.
 It  may  also  95  mentioned  that  recruitment  of  Indian  engineers  etc.  is.
 generally  p2rmitted  only  after  the  terms  and  conditions  offered  are  found  to  be  satisfactory
 and  reasonable  as  also  acceptable  to  the  concerned  individuals.

 निरस्वीकरण के  लिए  भारत  का  समर्थन

 3121.  at  प्रसन्नभाई :  क्या  विदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मंत्री ने  स्पेशल  नान-गवर्नमेंट  श्रागेनाइजेशन  कमेटी  शान  डिसश्राममिंट के  चेयरमैन के न
 फ्रेषित  पत्न  में  लिखा  था  कि  भारत  faccalarcoy  के  लिए  किये  गये  प्रयासों  का  WAIT  करेगा  ;

 aoa  में  क्या  लिखा  गया  था

 उस  पर  चेयरमेन  को  क्या  प्रतिक्रिया  at;  श्रौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  भारत  ने  fra  प्रकार  की  सहायता  देने  की  पेशकश  की  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समेरन्द  कुन्डू
 :

 प्रधान  मत्ती ने  at  पत्र  में नाभिकीय  हथियारो ंके  सतत  परीक्षण ,  नाशिकीय  हथियारों  के  बहुत
 बड़ी  मात्ना  में  संचयन  ate  विशव  भर  में  शिक्षा  श्रौर  स्वास्थ्य  पर  किये  रहे  खर्चे  की  तुलना में  बहुत  बड़े

 अनुपात  में  विश्व भर  में  बढ़ते  हुए  Cit  खच पर  चिंता  व्यक्त  की  उन्होंने  नाभिकीय  निरस्त्रीकरण  सहित
 सामान्य  एवं  पूर्ण  निरस्त्रीकरण  के  लिए  भारत  के  समर्थन  को  दोहराया  श्रौर  यह  आशा  व्यक्त  की  हैकि
 निरस्त्रीकरण  संबंधी  सयुक्त  राष्ट्र  के  orm  विशेष  अधिवेशन में  इस  faa  पर  रचनात्मक शौर  सक्रिय
 रूप  से  कारवाई  की  जाएगी  ।

 प्रधान  मंत्री  के  इस  सदेश  का  स्वागत  किया  गया  ak  इसे  इसे  सम्मेलन में  भाग  लेनें  वाले
 ब्यक्तियों  के  बीच  वितरित  किया

 जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  बताया  भारत  सरकार  उन  सभी  सार्थक  उपायों  का  समधन

 करने  के  लिए  वचनबद्ध  है जिनका  उद्देश्य  सामान्य  शौर  पूर्ण  निरस्त्रीकरण  स्थापित  करना

 Setting  up  of  Primary  Health  Centres  in  Bihar

 3122.  Shri  Yuvraj  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  information  in  respect  of  Primary  Health  Centres  set  up  for  medical
 facilit  165  in  the  rural  areas  in  the  backward  State  like  Bihar  has  not  been  made  available
 to  his  Ministry;

 (b)  whether  thousands  of  these  centres  are  lying  incomplete  for  years  together;

 (c)  whether  the  Central  allocation  for  Bihar  is  not  utilised  for  providing  medical facilities  in  the  State  but  is  utilised  specially  under  the  head  expenditure ਂ; an

 th  om Fe)
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 @  if  so,  the  time  by  which  arrangements  will  be  made  to  complete  the  said  centres
 and  to  ensure  the  working  of  the  Health  Department  of  the  State  as  per  rules  and  if  not,
 the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav):  (a)  The  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  are  aware  of  the  position
 regarding  the  Primary  Health  Centres  in  Bihar  State.  There  are  587  Blocks  and  537  Pri-
 mary  Health  Centres  in  the  State.

 (0)  Of  the  537  Primary  Health  Centres  185  have  got  buildings.  In  238  Primary  Health
 Centres,  buildings  are  under  construction  and  in  114  cases,  buildings  have  not  been  construc-
 t

 (८)  The  Central  allocation  for  Bihar  is  utilised  for  medical  facilities  for  the  people
 and  not  on  expenditureਂ  only.

 (d)  It  is  expected  that  during  the  next  5  years,  the  shortages  of  buildings  for  the  Pri-
 mary  Health  Centres  in  the  State  will  be  removed.

 कश्मोरਂ

 3123.  डा०  कर्ण  fag:  क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  जम्मू  तया  कश्मीर  के  मंत्री  शेख  मोहम्मद  मद ग्रब्दुल्ला  का  इस  का
 वक्तव्य

 देखा  हैकि  कश्मीर  प्रश्त  का  समाधान  नहीं  किंया  गया  था  परन्तु  दबा  दिया  war  था  ;  शौर

 यदि  तो  इस  वक्तव्य  के  प्रति  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  . a/
 :

 हां
 ।

 कश्मीर के  बारे  में  भारत  सरकार  की  नीति  सुविदित  पूरा  जम्मू  एवं  कश्मीर  संवैधानिक

 तथा  विधिक  रूप  से  भारत  का  अभिन्न  अंग

 जनपथ  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  की  जाने  वालो  शिकायत

 3124.  श्री  डो ०  जो०  गवई  :  कया  संचारਂ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जनपथ  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  जाने  वाली  अधिकांश  शिकायतें  ढी  ०  Wreo  जेड ०  क्षेत्र

 के  बहुमंजिली  फ्लैटों  की  होती हैं  ;

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  से  की  जाने  वाली  शिकायतों  की  प्रतिशतता  अन्य  शिकायतें  की  तुलना

 इनके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;
 शौर

 टेलीफोन  के  असंतोषजनक  कार्यकरण  के  बारे  में  इस  क्षेत्र  के  लोगों की  समस्याओं को  स्थायी

 आधार  पर  हल  करने  हेंतु  क्या  कायवाही  की  गई  है  श्रथवा  करने  का  बिचार

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  :  से  नहीं Sto  श्राई ०  जड़०

 एरिया  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  से  रोजाना  जो  शिकायतें  प्राप्त  होती  वे  कुल  प्राप्त होने  वाली  शिकायतों

 के  लगभग  4  से 5  प्रतिशत  तक  छी०  ब्लाक  के  भ्रास-पास बड़े  पैमाने पर  निर्माण  कार्य  चलने
 के  कारण  केबुल  में  दो  बार  दोष  at  गए  थे--एक  बार  जनवरी  1978  में  दुसरी  बार  फरवरी

 1978  में  ।  इन  केबुलदोषों  के  कारण  कुछ  टेलीफोन  खराब  हो  गए  थे  ।

 इस  बात  की  निगरानी  रखने  के  लिए  fe  उस  इलाके में  काम  करने  वाली  निर्माण

 पार्टियां  टेलीफोन  केवुलों  को  कोई  क्षति  न  गश्त  लगा  दी  पाई HS
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 Recording  of  Calls  Booked  but  not  ण क चत 8(लाडडिफट

 73125.  Shrimati  Chandrayati:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state  whether  Government  have  some  such  record  which  can  reveal  about  a  call  booked  in
 the  morning  but  not  materialised  even  till  evening?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai) :
 (a)  No,  Madam.  All  tickets,  whether  calls  are  effective,  or  ineffective,  are  sent  to  the
 Accounts  Office  the  following  day  for  billing  purpose.  No  separate  record  is  maintained
 which  could  reveal  later  about  calls  booked  in  the  morning  but  not  materialised  even  till
 evening.

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  इस्पात के  उत्पादन में  कमी

 3126.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  इस्पात  श्रीर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
 ~

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  हुई

 यदिहां,तोइसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उत्पादनमें  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 इस्पात  खान  मंत्रालय में  राज्य  संती  (att  फड़िया  :  al

 (4)  उत्पादन में  कमी  मुख्यतः  बिजली  श्रौर  meet  किस्म  के  कोयले  की  कमी  तथा  कुछ हद  तक

 कारखाने  के  कुछ  विभागों  में  मालिक-मजदूर  संबंन्धों  में  तनाव  की  स्थिति  के  कारण  हुई

 कोयले  ore  विजली  की  कमी  की  समस्याओं  के  बारे  में  संबंधित  अ्रशिकरणों  से  लिखा-पढ़ी

 की  जारही  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  मेत्रीपुर्ण  बनाने  के  लिए  भी  हर  कोशिश  की  जा  रही

 परिवारों के  व्यवितयों  को  नौफरी

 3127.  श्री  शशांकशेखर  सान्याल  :  क्या  संसदीय  कार्य  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा
 करेंगे  कि  क्या  सरकार  बे  रोजगार  परिवारों  के  एक  एक  व्यक्ति  को  यदि  इसमें  कोई  श्र्न्य  बाघा  न  हो  तो

 सार्वजनिक  नियुक्तियों  में  प्राथमिकता  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  सावेजनिक  सेवाओं  की  भर्ती  को  शासित करने
 का  सामान्य  सिद्धांत  यह  है  कि  देश  में  उपलब्ध  सर्वोत्तम  योग्यता  रखने  वाले  व्यक्तियों  को  सावेजनिक

 सेवायों  में  लगाया  जाए ।  संविधान  की  कुछ  व्यवस्थाद्ों  को  पूरा  करते  हुए  att  कुछ  सामाजिक  उद्देश्यों

 को  प्राप्त  करने  के  लिए  विभिन्न  सेवाओं  में  25  से  50  प्रतिशत  पद  नागरिकों  की  कुछ  श्रेणीयों  के  लिए

 श्ारक्षित  किए  गए  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  facia  लिया  है  कि  किसी  भी  सेवा  में  पदों
 के  50  प्रतिशत से  अधिक  mean  को  असांविधानिक साना  जाएगा  इन  बातों को  ध्यान  में
 रखते  हुए  प्रश्न  में  निहित  प्रस्ताव  व्यावहारिक  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 विदेशों  हारा  ्रानत्द  माधियों  के  प्रवेश पर  रोक

 3128.  चौधरी  ब्रह म  प्रकाश :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (¥)  कया  यह  सच  है  कि  कुछ  देशों  ने  झ्रानन्द  मार्गियों  के  झपने  देश  में  प्रवेश  पर  रोक  लगा

 दी  ak

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  हैं  झ्र  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  समरेन्द्र  gue):  श्रौर  हां  हमारे  पास

 उपलब्ध  सुचना  के  श्रतुसार  श्रास्ट्रेलिया  सरकार  ने  श्रास्ट्रेलिया  के  नागरिकों  अथवा  श्रास्ट्रेलिया  में  aga
 लम्बी  wafa  से  रहने  वाले  ऐसे  जो  किसी  हिसक  कारंवाई  में  शामिल  नहीं  हैं  wear  जिन्होंने

 हिसक  कार्रवाई  को  योजना  नहीं  बनाई  को  छोड़कर  शझ्रानन्द  माग  के  सभी  सदस्यों  अथवा  इस  संगठन

 े
 सक्रिय  रूप  से  tag  जन्य  लोगों  के  झास्ट्रेलिया  में  प्रवेश  को  निलम्बित  करने  का  निणेय  किया
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 Provision  of
 Special  postal  Facilities  in  Hilly,

 ]  SaCKW DALAY  ard,  Desert,  Rural  and  Forest  Areas

 +3129.  Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  recently  formulated  a  new  policy  for  providing  and  ex-
 panding  special  post,  telegraph  and  telephone  facilities  in  the  hilly,  backward,  desert,  rural
 and  forest  areas  of  the  country;

 (b)  if  so,  the  extent  to  which  these  facilities  have  been  provided  in  the  said  areas  of
 Rajasthan;  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  higher  officers  of  the  Department  are‘not  showing  any  interest  in  this
 regard  and  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of
 Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :

 (a)  io  (c)  Postal  :  The  Government  are  already  following  a  policy  for  opening  of
 post  offices  in  the  rural  areas  with  relaxed  standards  in  respect  of  post  offices  to  be  opened
 in  the  backward/hilly  areas  and  the  same  is  laid  on  the  table  of  the  House.  The  forest
 areas  which  fall  in  the  areas  declared  as  backward  for  the  purpose  of  extension  of  posta!
 facilities  also  enjoy  the  relaxed  standards.

 The  concept  of  opening  of  new  mobile  post  offices  and  conversion  of  existing  stalicraly
 Extra  Departmental  Branch  Offices  into  mobile  post  offices  has  recently  been  evolved  with
 a  view  to  providing  postal  counter  facilities  to  the  villages  which  do  not  justify  the  opening
 of  exclusive  post  office  as  per  norms.  Such  mobile  post  offices  will  cover  villages  in  back-
 ward  areas.  Greater  emphasis  will  be  given  to  provide  postal  facilities  in  hilly/tribal/back-
 ward  areas  during  the  Plan

 (ii)  In  Rajasthan  Circle  54  post  offices  have  been  opened  in  the  backwad  areas  ही
 the  current  financial  year  and  at  present  686  post  offices  are  functioning  in  tackward  areas
 in  this  Circle.

 Telecommunication

 (a)  A  policy  decision  was  taken  in  August,  1977  to  provide  telephone  and  telegraph
 facilities,  even  on  loss,  at  all  places  witha  population  of  5000  or  more  in  ordinary  areas  and
 2500  or  more  in  backward  and  hilly  areas,  without  any  condition  of  minimum  tevenuc.
 Forest  and  desert  areas  are  expected  to  be  covered  under  the  above  categories  though  a  spe-
 cial  mention  was  not  made  about  them.

 (b)  Since  August,  1977,  proposals  for  opening  Public  Call  Offices  (PCOs)  at  53
 places  and  Telegraph  Offices  at  12  places  have  been  sanctioned  in  backward  areas  of
 Rajasthan  and  11.0  PCOs  and  2  Telegraph  Offices  have  already  been  opened  in  such  areas
 during  this  year  so  far.

 (c)  The  above  facts  will  show  that  higher  officers  are  taking  interest  in  this  regard.

 STATEMENT

 Norms  for  opening  of  Post  Offices  in  Rural  Areas

 FOR  RURAL  AREAS

 Post  Offices  to  be  opened  in  rural  areas  have  been  classified  into  the  following  eight
 categories

 (i)  Remunerative

 (ii)  To  be  opened  on  payment  of  N.R.C.

 (iii)  To  be  opened  in  villages  with  a  population pUpuIaulan  of  2000  or  more.

 (iv)  To  be  opened  for  a  compact  group  of  villages  with  a  population  of  less  than
 2000  or  more.

 (v)  To  be  opened  for
 less  than  2000.

 a  village  or  a  compact  group  of
 villages

 with  a  population  of
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 (vi)  To  be  opened  at  villa  ges  which  are  headquarters  of  ‘community  projects,  or  where
 there  are  schools  run  by  District  Boards,  Local  Boards  or  Schools  run  by  private
 parties  with  the  said  of  State  Government  or  where  there  are  Block  Headquarters.

 (vii)  To  be  opened  at  villages  which  are  the
 headquarters

 of  administrative  units  like
 Tehsils,  Talukas,  Thanas  etc.

 (viii)  To  be  opened  in  areas  which  are  scheduled  as  very  backward  from  the  point  of
 view

 of  postal  development.

 2.  The  above  valevorles  are  desired  in  the  then  Ministry  of  Transport  and  Communi-
 cations  letter  No.  I-16/56-Plg  dated  18-2-59.  There  are  certain  conditions  which  have
 to  be  fulfilled  by  all  proposals  in  all  categories  before  a  post  office  can  be  opened.  There
 are  C2rtain  additional  conditions  which  have  to  be  fulfilled  by  certain  categories  in  addition
 to  the  general  conditions.  The  two  categories  of  conditions  are  discussed  below:

 (A)  Conditions  Applicable  to  all  Proposals  :

 (i)  No  post  office  can  be  opened  within  adistance  of  3.2  Kms.  (2  miles)  if  the  pro-
 posal  falls  under  any  of  the  categories  (i),  (ii),  (vi);  (vii)  or  (viii).

 (ii)  No  post  office  can  be  opened  within  4.8  Kms.  or  3  miles  of  an  existing  post  office
 if  the  proposal  falls  in  categories  (iii),  or  (iv)  or  (v).

 Note:  The  distance  condition  can  be  relaxed  by  the  Director-General  in  special  cases,
 for  example,  if  there  is  a  natural  barrier  as  unbridged  river  or  hill  or  forest  inter-
 vening  between  the  proposed  post  office  and  the  nearest  existing  post  office.

 (iii)  Except  in  case  of  proposals  under  category  (ii),  no  proposal  for  opening  of  a
 post  office  can  be  sanctioned  unless  the  anticipated  revenue  or  minimum  guran-
 teed  income  of  the  proposed  post  office  is  at  least  25°%  of  its  anticipated  cost.

 Note  (i)  The  minimum  guranteed  income  is  not  required  for  post  offices  proposed  to  be
 Opened  for  Defence  requirements  in  border  areas.

 Note  (ii)  The  minimum  guranteed  income  requirediin  very  backward  area  is  15%  of  the
 estimated  cost  of  the  proposed  post  office.

 Note  (iii)  The  minimum  guaranteed  income  required  in  hilly  areas  (regardless  for  the  cate-
 gory)  is  10%  of  the  anticipated  cost.

 (iv)  Except  in  the  case  of  proposals  to  be  opened  in  N.R.C.  the  opening  of  a  new
 post  office  should  not  result  in  the  parent  office  working  at  a  loss  beyond  the  per-
 missible  limit  of  Rs.  500.

 (B)  Special  Conditions  Applicable  to  Various  Categories:

 (a)  Category  (i)  :  Remunerative  or  self-supporting :

 (i).  The  anticipated  income  should  be  more  than  or  equal  to  the  anticipated
 cost,

 (ii)  The  parent  office  should  also  be  self-supporting.

 (b)  Category  (ii)  :

 Post  Offices  on  NRC  are  classified  as  in  ‘General  Interest’  or  in  ‘Limited  Interest’
 as  defined  below

 (i)  A  post  office  isin  *(जदाटात  Interest’  when  it  is  justified  under  the  prescrib-
 ed  standards  of  distance  and  population  even  if  not  justified  according  to
 financial  standards.

 (ii)  A  post  office  is  in  ‘Limited  Interest’  when  it  is  established  to  meet  specific
 requirements  of  Governments,  individuals,  commercial  interest  or in  places
 where  opening  of  post  offices  is  not  justified  under  the  prescribed  standards.
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 In  case  of  an  office  opened  in  ‘General  Interest’  the  NRC  recoverable  will  te  an
 amount  over  and  above  the  permissible  limit  of  loss  prescribed  for  the  category  under
 which  the  said  office  would  have  been  opened  otherwise.

 As  regards  an  office  opened in  ‘Limited  the  amount  of  NRC  will  be  amount
 equal  to  the  entire  anticipated  loss  of  the  proposed  office  subject  to  the  condition  that  this
 amount  will  not  exceed  the  total  cost  of  the  proposed  post  office

 Note  If  the  parent  office  of  the  proposed  post  office  was  opened  on  NRC,  the  proposed
 post  office  or  any  other  office  in  account  jurisdiction  of  such  parent  cflice  can  not
 be  opened  on  NRC.

 (c)  Category  (iti):  To  be  opened  in  villages  with  a  population  of  2000  or  more

 The  loss  should  not  exceed  Rs  750  per  annum

 (d)  Category  (iv):  To  be  opened  for  a  compact  group  श  villages  with  a  population  of
 2000  or  more

 (i)  Villages  to  be  grouped  for  purposes  of  proposals  under  this  category  should
 be  within  a  radius  of  2  miles  (3.2  Kms)  from  the  proposed  fost  cffice

 (ii)  The  loss  should  not  exceed  Rs.  750  per  annum

 (e)  Category  (v):  To  be  opened  for  a  village  or  a  compact  group  of  villages  with  a
 population  of  less  than  2000:

 (i)  Post  offices  can  be  opened in  this  category  at  the  discretion  of  the  Head  of
 Circle  if  due  to  spare  population  and  locaticn  of  villages  at  long  distar.ces.
 it  is  not  possible  to  forma  group  of  villages  with  a  population  of  within
 a  radius  of  2  miles  (3.2  Kms).

 (1)  The  loss  should  not  exceed  Rs.  500  per  annum.

 (f)  Category  (vi):  To  be  opened  at  villages  which  are  the
 Headquarters

 of  adminis-
 trative  units  like  Tehsils,  Talukas,  Thanas  etc.

 The  loss  should  not  exceed  Rs.  750  per  annum

 (g)  Category  (vi!):  To  be  opened  at  villages  which  are  headquarters  of  community
 projects  or  where  there  are  schools  run  by  District  Boards,  Local  Boards  or  Schaeols
 run  by  private  parties  with  the  aid  of  State  Governments  or  where  there  are  Block
 Headquarters,

 (i)  If  the  population  to  be  served  by‘  the  post  office  within  a  radius  of 2  miles
 is  2000  or  more,  the  loss  should  not  exceed  Rs.  750  per  annum.

 (ii)  If  the  population  to  be  served  within  a  radius  of  2  miles is  less  than  2000  the
 loss  should  not  exceed  Rs  500  per  annum

 (h)  Category  (viii):  To  be  opened  in  areas  which  are  scheduled  as  very  backward  frcm
 the  point  of  view  of  postal  development

 (i)  The  permissible  limit  of  loss  is  Rs.  1000  and  Rs  2500  per  annum  111  एटा
 the  powers  of  the  Heads  of  the  Circle  and  the  Director  General  respectively
 provided  the  nearest  post  office  is  at  a  distance  of  at  least  3.2  Kms.  (2  miles).

 Note  500  per Since  the  loss  of  parent  office  has  been  fixed  at  the  maximum  of  Rs
 annum  and  loss  of  the  proposed  post  office  at  a  maximum  of  Rs.2500  p.a.  a  post
 office  in  this  category  can  be  opened  if  the  combined  total  loss  of  the  pro-
 posed  post  office  and  the  parent  office  does  not  exceed  Rs.  3000  regardless  of
 the  component  of  the  loss  of  the  parent  office  being  less  or  more  than  Rs.  500
 per  annum

 OR  URBAN  AREAS

 aet  office  ch There  are  no  conditions  except  that  the  proposed p
 dav

 JOST  छि  nould  be  self  supporting
 and  have  minimum

 work-load
 of  5  hrs  ,  per  थ
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 फाल्गन  25,1299  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 ज  wee

 मारत-वियतनाम  करार

 3130  सुरेन्द्र  विक्रम

 श्री  प्रसाद  वर्मा

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वियतनम  के  प्रधान  मंत्री  के  भारत  के  दौरे  के  क्या  परिणाम  निकले

 (a)  क्या  यात्रा  करने  वाले  नेताशओं  are  भारत  सरकार  के  बीच  बातचीत  केवल  द्विपक्षोय

 सहयोगों  तक  ही  सीमित  रही  अयव  उन्होंने  मामलों  पर  भी  विचार  विमर्श

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  के  क्षेत्रों  का  अन्तिम  रूप  से  पता  लगा  लिया  गया  है

 अझर

 (७)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ग्रोर  भारत  सरकार  के धिचार  में  कुछ  पड़ोसी  देशों

 इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र Tey  )  वियतनाम  के  प्रधान  मंत्री  को  24

 करवरा  से  2  माच  1978  तक  भारत  की  राजकोय  यात्रा  के  परिणाम-स्वरूप  दोनों  देशों  के  नेताग्रों  के

 बीच  aos  स्थापित  हो  सका  है  श्रौर  कई  करार  सम्पन्न  हुए  हैं  जिनसे  दोनों  देशों  के  बीच  मेत्री

 एवं  सहयोग  के  संबंध  सुदुढ़  होंगे

 ate  इस  यात्रा  के  दौरान  द्विपक्षीय  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  ही  प्रकार  के  मसलों  पर

 बातचीत  हुई  ।  इस  बातचीत  के  दौरान  दक्षिण-एशिया  तथा  दक्षिण-पूर्व  एशिया  में  हाल  की  हिन्द

 महासागर  को  शान्ति-क्षेत्र  का  प्रश्न  तया  पश्चिम  एशिया  एवं  दक्षि  णी-ग्रक्नीका  को  गट-निरपेक्ष  श्रान्दोलत

 की  विशेषकर  निरस्त्रीकरण  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  एक  नई  अ्रन्तर्राष्टीय  alae  व्यवस्था  स्थापित

 करने  नसे  प्रमख  भ्रंतर्राष्टोय  मसलों  पर  बिचार  किया  गया ।  यात्रा  की  समाप्ति  पर  जारी  की  गई

 aaaa  विज्ञप्ति  में  इस  बातचीत  के  ब्यौरे  का  सारांश  दिया  गया

 सामान्य  हित  के  मसलों  पर  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मंच  में  सहयोग  के  दोनों  देशों  ने

 विज्ञान  एवं  व्यापार  एवं  wile  सहयोग  को  परस्पर  सहयोग  के  मुख्य  क्षेत्र

 के  रूप  में  वियतनामी  राष्ट्रिकों  को  विभिन्न  क्षेत्रों  में  उच्च  शिक्षा  एवं  तकनीकी  प्रशिक्षण  देने

 की  सुविधाओं  पर  भी  सहमत  gat  है  |

 भारत  सरकार  यह  समझती  है  कि  वियतनाम के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्ना  उसके

 परिणाम  का  इस  क्षेत्र  के  सभी  देशों  ने  स्वागत  किया  है  ।

 साग  हारा  विश्व  व्यापी  श्रान्दोलन

 3131.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  अनिन्द  मार्ग  ने  धमकी  दी  है  कि  यदि  उनके  अव्यकष  श्री  पी०  झार०  सरकार  को

 arg  के  श्रन्त  तक  जेल  से  feat  न  किया  गया  तो  वे  विश्व-व्यापी  arene  कर  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  अ्रौर  अनन्द  मार्ग  द्वारा  विदेशों  में  किये

 जा  रहे झूठे  प्रचार  का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही  है
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  )  जी

 हमारे  मिशनों  ने  जहां  कहीं  भी  आवश्यक  समझा  वहां  अपने  प्रत्यायन  की  सरकारों

 को  आनन्द  मार्ग  के  बारे  में  संक्षेप  में  बताया  है  ।  प्रावश्यकतान agaist
 ि  उक्त  क्षत्र के  सम्पक-माध्यमों  को
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 भी  पक्षसार  प्रस्तुत  किया  गया  @ |  समाचा  समाचार  एजेन्सियों  और  पत्न-पत्निकाश्रों  को  इस

 संगठन  के  बारे  में  झाधार-सामग्री  भी  गयी  दी  जिससे  इसकी  सही  तस्वीर  पेश  करने  के  लिए  उसका

 उपयोग  किया  जा  सके

 बंगलौर  में  चल  डाकघर  सेवा

 1132.  श्री  सी०  Fo  जाफर  शरीफ :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  में  चल  डाकघर  सेवा  की  व्यवस्था  है  परन्तु  डाक

 ने  तेजी  से  बढ़ते  हुए  शहर  के  लिए  ag  सेवा  we  अधिक  क्षेत्रों  से  चालू  नहीं  की  ak

 यदि  तो  कपा  सरकार  शहर  में  ae  अधिक  चलते  फिरते  यूनिटों  की  व्यवस्था  करेगी

 ताकि  इस  सुविधा  का  बंगलौर  के  ग्रौर  प्रघिक  क्षेत्रों  के  a  अधिक  लोगों  दारा  उपयोग  किया  जा  सके  ?

 संचार  ”  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  बंगलूर  में  एक  चलता  फिरता

 डाकघर  यह  डाकघर  शभ्रपराहून में  काम  करता  है  ग्रौर  छह  महवत्पूर्ण  स्थानों/व्यापारिक  बस्तियों

 रुकता  इस  डाकघर  के  प्रचालन  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  किन्तु

 उसके  wit  alae  स्थानों  पर  रोकने  का  श्रौचित्य  नहीं  सिद्ध  हुमा  ।

 एक  ्रौर  चलता  फिरता  डाकघर  खोलना  इस  समय  व्यवहार्य  नहीं  है  ।

 गदिरा-लत  छुड़ाने  के  लिये  सुविधायें

 L134.  डा०  सुशीला  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  तथा  अन्य  राज्यों  में  मदिरा  पान  करने  वालों  की  मदिरा  को

 आदत  छुड़ाने  हेतु  क्या  सुविधायें  उपलब्ध  हैं

 क्या  मदिरा  के  oat  लोगों  क  चिकित्सा  सहायता  के  afatcra  मनौवैज्ञानिक  सहायता

 देने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  शर

 क्या  मदिरा  पान  के  प्रणाली  तथा  स्वास्थ्य  पर

 at  प्रभाव  के  मूल्यांकन  के  लिए  कोई  UTA  किया
 है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद
 :

 उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  दिल्ली  के  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  में  व्यसन  छुड़ाने  वाले  क्लिनिक  जय  प्रकाश

 नारायण  श्रस्पताल  श्रौर  हिन्दू  राव  weqaa  में  चल  रहे  wey  राज्यों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  we  सभा  पटल  पर  रखी  दी  जाएगी
 ।

 सूचना  एकत्र  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल
 पर

 रख
 दी

 जाएगी

 अभी  लेकिन  द्वारा  विभिन्न  प्रकार  के  एलकोहल  पीने  से  स्वास्थ्य

 पोषण  के  स्तर  पर  क्या  असर  पढ़ता  हैਂ  इस  प्रशन  पर  विशेषज्ञों  के  एक  दल  ने  एक  अध्ययन  किया

 और  1  974  में  उसने  सरकार  को  प्रपनी  रिपोर्ट  पेश  की  जिसके  शझ्नुसार  afew  शराब  पीने  से

 यह  wat  समाज  के  श्रधिक शारीरिक  श्रौर  मानसिक  स्वास्थ्य  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़  सकता

 गरीब  वर्गों  जो  पोषण  की  कमियों  का  शिकार  होते  अर  भी  बुरा  हो  सकता  है
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 नन  -

 झाजाद  qa  सरकार  का  ad  faa

 3135.  श्री  समर  गह  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे

 ग्राजाद  हद  फौज  के  वृत्त  चित्र  ज़ो  सिगापुर  और  दक्षिण  qa  एशिया  के  अन्य  क्षेत्रो

 स  लायें  गये  कांग्रेस  कमेटी  द्वारा  ad  1946  में  भारतीय  जनता  को  दिखाये  गये  थे

 क्या  ara  fare  सरकार  के  वे  aa  चित्र  गायब  हो  गये  हैं

 यदि  तो  कया  सरकार  उनकों  ढढ  निकालने  के  लिये  श्रावश्यक  प्रयतन  करेगी

 यदि  तो  क्या  कदम  उठाने का  विचार  है

 (=)  क्या  जापान  पूर्वी  ate  पश्चिमी  ब्रिटेन  शौर  अम काणा रीक  के  यद्ध  अ्रभि  कखागारों

 स
 श्राजाद

 हिन्द  फौज  शोर  नेता जी  के  बारे  में वत्  चित्र  तथा  अन्य  प्रव् ा re.  सामग्री  एकत्र  करने  का  सरकार

 प्रयत्न  शौर

 (  )  यदि  at,  तो  क्या  कायवाही  करने  का  विचार  है

 विदेश  मंत्रालय  में  रॉज्य  मंत्री  विदेश  मंत्रालय  को  इस  विषय
 (att  समरेन  कुण्ड  )  :

 से  (
 में  कोई  सूचना  नहीं है  ।

 श्रौर  इन  देशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  को  पहले  ही  अन्देश  दिए  जा  चुके  हैं  कि  वे

 आजाद  हिन्द  फौज  तथा  नेताजी  के  बारे  में  प्रलेख  अर  wea  सामप्री  एकव  करते  के  लिए  सम्बद्ध

 सरकारों  के  साथ  मिलकर  प्रयत्त  करें

 कमंचारियो ंके  लिए  कानूनी  सहायता  wie  निर्वाह  भत्ते  को  व्यवस्था

 3136.  श्री  चित्त  ag:  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  HIT  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  यह  वांछतीय  शर  समझती  2  कि  कर्म  बारियों  के  fara  कानूनी

 सहायता  श्र  निर्वाह  भत्ते  की  व्यवस्था  तब  तक  के  लिये  की  जाये  जब  तक  उनके  मामलों  में  श्रमिक

 न्यायाधिकरणों  द्वारा  निर्णय  न  दे  दिये

 क्या  अवश्यक  श्रौर  वांछनीय  समझती  कि  एक  समय  सीमा  निर्धारित  कर

 जाय  जिसके  ग्रन्तर्गत  प्रत्येक  मामला  निपटाया  ग्रार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसदोय काय  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  से  श्रमिकों  को  कानूनी  सहायता

 उपलब्ध  कराने  को  प्रश्न  गरब  लागा  को  कानन  सहायता  उपलब्ध  करान  संबंधी  सामान्य  प्रश्न  का  एक

 भाग  है  शौर  काननी  सहायता  संबंधी  भगवती  समिति  ने  इसके  बारे  में  भी  सिफारिश  की  ।  इन  सिफारिशों

 के  संबंध  में  सरकार  ने  अभी  निणेय  लेना  है  ।  संबंध  विवेक  के  समग्र  संदर्भ  में  (i)  श्रम

 अभिकरणों  द्वारा  श्रमिकों  के  मामले  तय  न  fad  जाने  तक  उन्हें  निर्वाहुक  भत्ते  का  लगातार  amar  ale

 (ii)  cum  विवाद  को  तय  करने  के  लिए  समय-सीमा  निर्धारित  करने  प्रगत  पर  भा  विचार  किया
 3

 जा  रहा

 facaraca % के  बारे  में  फ्रांस-ज्रिटेन  वार्ता

 3137.  श्री  झ्ार० बो० ato  स्वामीना धन  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फ्रांस  ah  ब्रिटेन ने  निस्त्रीकरण  के  प्रश्न  पर  एक  सबसे  बड़े  सम्मेलन

 की  योजना  बनाई  है
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 Written  Answers  to  Questions  March  16,  1978

 ee  ne

 (a)  whe  et  हो  नया  भारत  के  see  प्रस्ताव  का  लिपा  थ  और

 क्या  भारत  को  भी  उक्त  सम्मेलन  आमंत्रित  किया  गया है  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (sit  समरेन्द्र  :  (*)  श्रौर  इस  संबंध  में  तथ्य  यह  है  कि

 गुट-निरपेक्ष  देशों  की  पहल  पर  28  मई  से  29  1978  तक  स्पूयाऊं  में  aT  राष्ट्र  महासभा  का

 एक  विशेष  भझ्धघिवेशन  होगा  जिसमें  निरस्त्रीकरण  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  ।  महासभा  के  इस

 विशेष  श्रधिवेशन  की  तैयारी  के  संबंध  में  विभिन्न  सुझाव  दिए  गए  हैं  जिनमें  से  कुछ  अन्य  पश्टचिमो  देशों

 के  साथ  यूनाईटेड  किंगडम  के  तथा  स्वतन्त्र  रूप  से  फ्रांस  के  ae  गुट-निरपेक्ष  देशों  के  समूह  के  सुझाव  भी

 शामिल  भारत  इस  विशेष  झधिवेशन  में  भाग  लेगा

 जहां  तंक  भारत  की  जानकारी  है  फ्रांस  यूनाईटेड  किंगडम  ने  निरस्त्रीकरण  के  संबंध  में  कोई

 सम्मेलन  बुलाने  का  प्रस्ताव  नहीं  क्या

 तिस्बती  लोगों  दवारा  ज्ञापन

 १138.  श्री  श्रहसान  जाफरी  :  क्या  विदेश  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सानव  अधिकारों  तथा  राष्ट्रीय  स्वायतता  गारण्टी  सम्बन्धी  भारत  ake  चीन  के  बीच

 तिब्बत  के  बारे  में  हुये  ae  1954  के  समझौते  का  चीन  द्वारा  उल्लंघन  के  विरूद्ध  भारत में  रहने  वाले

 तिब्बती  लोगों  नें  भारत  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  भारत  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (  श्री  समरेन्द्र  5° )  :  भारत  सरकार  श्रौर  चीन  लोक
 गणराज्य

 की  सरकार के  बीच  1954  में  हुआ  करार  fas  सीमावर्ती  श्र  मारत चीन

 के  तिब्बत  क्षेत्र  के  बीच  लोगों  के  झावागमन  और  इस  संबंध  में  दोनों  पक्षों  द्वारा  दी  जाने  वाली  afaarat

 के  बारे  में  ही  था  ।  यह  करार  1962  में  समाप्त  हो  गया  ।

 अपर  ज्ो  कुछ  कहा  गया  है  उसे  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  नहीं  उठता

 बेतुल में  निरोध  तथा  रबड़  चिकित्सा  उपकरण  कारखाना

 3139.  श्री  परमानन्द  Wifaraaivaret : FIT SATE :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  कल्याण  संती  यह  बताने  को

 ढपा  रेंगे  कि  ी

 (#7)  बया  यह  सच  है  कि  परिवार  कल्याण  विभाग  के  विपणन  एक्जीक्यूटिव  ने  इस  बात  का  पता

 लगाने के  लिये  बेतूल  प्रदेश  )  का  दौरा  किया  था  कि  क्या  यह  निरोध  तया  रबड़  चिकित्सा  उपकरण

 बनाने  के  लिये  उपयवतत  स्थान

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  कोई  प्रसिबेदन  प्रस्तुत  किया  गया  ौर

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  fora  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  जी

 हां
 ।

 प्रन्य  जगहो ंके  साथ-साथ  बेतुल
 का

 भी
 दौरा

 किया  गया

 जी  हां

 इस  प्लांट को  देहरादून  में  खोलने  के  बारे  में  weaker
 रूप

 से
 निर्णय  किया

 गया
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 फाल्गून  25,  1899  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 attached  and  subordinate  offices  of  the Implementation  of  Official  Language
 a

 in
 try

 3140.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 हि

 (a)  whether  this  Ministry/Department  have  drawn  the  attention  of  all  the  attached
 and  subordinate  offices  to  the  provisions  of  Official  Language  Act,  1968  and  the  Rules  framed
 thereunder  in  June,  1976  and  issued  instructions  to  them  for  their  implementation ;

 (b)  if  so,  whether  this  Ministry/Department  is  satisfied  that  the  said  Act  and  the  Rules
 made  thereunder  are  being  implemented  faithfully;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  steps  being  taken  to  ensure  that  these  are  imple-
 mented  faithfully  ?

 T  ae  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  to
 (c)  Th  e  Ministry  of  Steel  and  Mines  consists  of  two  Departments—Department  of  Steel
 and  Department  of  Mines.  The  position  of  both  the  Departments  is  given

 separately
 at

 Annexure  ह  and  II.

 Statement  I

 (a)  Yes,  Sir.

 (9)  ani  (c)  There  is  only  one  attached  office  of-the  Departmient  of  Steel  viz.  [ron
 and  Ste2!  Control  Organisation,  Calcutta.  This  office  has  six  regional  offices  at  New

 D:2lhi,  Bombay,  Calcutta,  Hyderabad  and  Madras.  In  so  far  as  the  Head  Office
 ~  this  o-ganisatioa  is  concerned,  most  of  the  officers  and  staff  of  this  office  were  recruited
 during  the  Se:oad  World  War  and  will  be  retiring  within  next  one  or  two  years.  The  re-
 पा  का  पा  staff  is  being  sent  for  training  in  Hindi/Hindi  Typewriting/Hindi  Stenography
 and  as  5091  as  these  employees  are  trained,  it  is  hoped  that  administrative  orders,  circulars
 etc.  will  b2  issuzd  bothin  English.  Inso  far  as  the  regional  offices  are  concerned,
 tu  253  are  very  smill  offices  and  their  total  strength  is  In  the  Regional  Offices  situated
 in  Hiidi-so2akiag-States,  allletters  received  in  Hindi  are  being  generally  replied  to  in  Hirdi
 and  Hindi  is  also  being  used  for  writing  small  and  routine  notes  and  drafts.

 Statement  ्

 (a)  Yes,  Sir,

 (b)  and  (c):  There  are  two  subordinate  offices  of  the  Department  of  Mines  i.e.  Geolo-
 gical  Survey  of  India,  Calcutta  and  Indian  Bureau  of  Mines,  Nagpur.  The  work  of
 these  offices  1s  of  scientific  and  technical  nature.  Most  of  the  employees  are  Geologists
 aid  Engineers  who  are  not  accustomed  and  proficient  in  writing  technical  reports  etc.  in
 Hindi.  However,  to  the  extent  possible  the  provisions  of  the  Official  Language  Act  and
 Rules  made  there  under,  are  being  implemented  in  routine  administrative  matters.  [he

 of  these  two  Organisations  situated  in  Hindi-speaking  areas  generally  use  Hirdi  in
 replies  to  the  correspondence  received  in  Hindi  and  issue  diffierent  circulars  and  ordeurs
 etc.  both  in  Hindi  and  English.  Forms,  Letter  Heads  etc.  and  other  procedural  literature
 are  prepared  and  used  both  in  Hindi  and  English.

 मारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  का  कर्योकरण

 3141.  श्री  महीलाल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  नई  fecal  के  कार्यकरण  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिये  उनके  द्वारा  गठित  मूल्यांकन  समिति  ने  झपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  लिया

 यदि  तो  परिवद्‌  के  काय  में  सुधार  करने  के  लिये  इस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें

 क्या  और

 समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 Written  Answers  to  Questions  Phalguna  25,  1&9

 Soe

 fate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  — (oft ante  कुष्ट  :  जी

 भारतीय  सांस्कृतिक  परिषद  के  काय  के  बारे  में  समिति  की  मध्य  इस  प्रकार

 ना

 (1)  विदेशों  में  सरकार  मांस्कृतिक  aaa  का्रकलोपों  को  लाग  करने के  लिए  परप  ए

 मख्य  ऐजेंसी  होगी

 2)  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  पारषद  के  कार्यों  के  सथ  कु  प्रसिद्ध  गंर-चरकारा  सास्क्ातिक

 संगठनों  को  भी  सम्बद्ध  करना  चाहिए ।

 ng
 (3)  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भ्रजित  विशेष  ज्ञान  wh  विश्वविद्यालयों  तथा  इस  कीथ  में  लगे  iy  ए  ग्रत्प

 निकायों  के  साथ  घनिष्ठ  सम्पक  बनाए  रखने  पर  विशेष  बल  देना  चाहिए ।

 (4)  सास्कृतिक  errant  की  निर्धारित  करने  तथा  उनके  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में

 सलाह  देने  के  लिए  विशेषज्ञों  के  सलाहकार  अथवा  परामशदाया  दल  होने  चाहिए

 5)  परिषद्‌  के  के  लिए  पदोन्नति  की  संभावनाग्रों  तथा  ऐसे  है  ग्न्य

 लाभों  से  सम्बद्ध  स्थिति  पर  पुर्विचार  कर  उसे  यक्तियक्त  बनाया  जाना

 ar सरकार  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  पर  बिचार  किया  जा  |  ह  ठ

 सीधे  डायल  घमाकर  टेलीफोन  काल  करने  वाला  गिरोह

 3142.  श्री  कंवर  लाल  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  उस  गिरोह  के  बारे  में  जानकारी
 >  जा  कालस  प्रै।टर  पर  कुछ  भी  दर्जे

 किये  बिना  सीधे  डायल  घमा  कर  टेलीफोन  करते

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उम  पर  सरकार  ने  कय  काघवादो  को

 सरकार  को  गत  तीन  महीनों  में  दिल्‍ली में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  को  जांच  के  लिथे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया

 यदि  हांਂ  तो
 तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या है  पौर  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 दिल्‍ली  में  गत  महीनों  के  दौरान  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार ने

 wat  विशिष्ट  कदम  उठाये  है ं?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  नरहरि  प्रसाद  जी

 दिल्ली  टेलीफोन  तीस  हजारी  एक्सचेंज  इलाके  के  कमला  नगर  में  एक  ऐसे  मामले  का

 पता  लगाया  है  जिसमें  एक  प्राइवेट  उपभोक्ता  के  लिए  एक  अनधिकृत  एस  otfosto  सकिट  लगा  हुमा  था
 नरिए यह  मामला  दिल्‍ली  पुलिस  को  ato  6-2-78

 को
 84  के  ज  ONS  सौंप  दिया  गया  है  ।

 एस०टी०डी०  के  बारे  में  अभी  तक  दो  मामले  विभाग  को  srrare}  में  झ्ाए

 जी  नहीं  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 माच  1  6,  1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 इस  संबंध  में  निम्नलिखित  उਂ  दि द 1९  Ba i  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (3)  एक्सचेंज  उपस्करों  की  निरन्तर  जांच  करना  शौर  1  खराबियां दूर  करना  ।

 (2)  टेलीफोन  सेवा  की  क्वालिटी  के  प्रेषण  के  एक  दल  के  जरिए  प्रत्येफ  एक्सचेंज  के

 की  नियमित  जांच  करना  |

 (  ्  नये  उपस्कर  लगाकर  श्रौर  कुछ  इलाकों  को  नए  एक्सचेंजों  के  श्रन्तर्गत  ट्रांसफर  करके  जो

 कि  ऋमिक  रूप  से  खोले  जा  रहे  एक्सचेंज  के  मौजूदा  श्रधिक  भार  को  धीरे-धीरे कम

 किया जा  रहा  है

 (4)  रखरयाव  संबंधी  सभी  अधिकारियों  को  एक  श्रतिरिक्त  संनेजर  के  नियंत्रण  में  रखा  गया

 है  ताकि  रखरखाव  पर  कारगर  नियंत्रण  रखा  जा  सके |

 श्रस्पतालो ंमें  काम  कर  रहे  कर्मचारियों के  कामिक  संध  संबंधी  श्रधिकारों को  शासित  करने  बाले  धम

 खिंधी रि 1

 3143.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  संसदीय  कार्य  am  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 हाल  ही  में  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  द्वारा  जीवन  बीमा  निगम  उपान्तरण )
 1976  को  te  किये  जाने  पर  अस्पतालों  आदि  में  काम  कर  रहे  विभिन्न  श्रेणियों  के

 चारियों  के  कामिक  सब  संबंधी  अधिकारों  का  शासित  करने  वाले  विभिन्न  श्रम  विधानों  को  कितना  महत्व
 दिया  जा  रहा

 उक्त  निरण  को  देखते  हुए  सभी  के  लिए  तवां  द् 1 नोनव  को  afcarar  में

 कोई  परिबतेन  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  बया  हैंश्रीर  उस  फर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  ्  तथा  श्रम  मंत्री  से  (7)  प्रस्तावित  ब्यापक  श्रौद्योगिक

 सम्बद्ध  कानून  शर  आय  तथा
 मूल्यों

 से  संबंधित  नति  के  समग्र  संदर्भ  में  इन  को  जांच  की

 जा  रही है

 Waaral & से  wataea  व्यक्तियों को

 3144.  SY  प्रहमद  एस०  परेल  :  कया  स्वास्थ्य  site  धरिवार  कल्याग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  नसबन्दी  से  प्रभावित  सभो  ब्पक्तियों  को  मुझ्ावजा  दे  दिया  गया

 यदि  राज्यवार  कितना  मुझावजा  दिया  और

 wa  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  हुआ है  ? राज्यवार

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  wearer  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगबम्बी  प्रसाद  :  से

 केन्द्रीय  सरकार  प्रति  महिला  नसबन्दी  पर  120  रुपये  सौ  बोस  रपये  we  प्रति  पुरुष  नसअन्दों  पर

 100  रुपये  सो  राज्य  सरकारों  को  खर्चे  के  लिए  देती  इस  धनराशि में  से  10.0  रुपये

 प्रत्यक  झापरेशन कराने  वाले  eager  को  wars se  के  तौर  पर  दिये  जाते  हैं
 ।

 यह
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 मुभ्नावजा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  a  कराने  के  तुरन्त  बाद  ही  दे  दिया  जाता  है  ।  1  1977 से
 30  1977  तक  श्रभी  तक  प्राप्त  शूचना  के  प्रनुसार  कुल  5,69,031  व्यक्तियों  के  श्रापरेशन

 हुए  जो  मुझावजा  पाने  के  हकदार  राज्यवार  गये  भापरेशन  श्रौर  आपरेशन  करवाने  वाले
 व्यक्तियों  को  उस  भाधार पर  दिये  गये  ames  की  श्रनुमानित  धनराशि  का  विवरण  संलग्न  है  ।  स्वैच्छिक

 नसबन्दी  करवाने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  नकद  Wares 7  देने  के  एक  ऐसी  योजना  भी  है  जिसके
 अन्तर्गत  उन  व्यक्तिधों  के  श्राश्रितों  को  5,000  रुपये  हजार  की  अनुग्रहपूवंक  राहत  दी  जाती

 है  जिनकी  दुर्भाग्यवश  नसबन्दी  rater  के  परिणामस्वरूप  मृत्यु  हो  जाती  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  शासित

 क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  इस  थोजना  के  अन्तर्गत  1977  से  fue, Faz  1977.0  तक  1,15.000

 रुपये  लाख  पन्द्रह  हजार  रुपये  दिए  चुके  हैं  ।

 विवरण

 क्रम
 भासित

 Sah  दिए  गए  मुझावज
 स+  आपरेशन  है  977-  की  श्रनुमानित

 78  77  राशि

 ee  से
 77)

 श्ान्ध्र  प्रदेश  84,  237  5,896,590
 ग्रसम  9,396  657,720

 11,500  805,000

 62,232  4,356,240

 हरियाणा  3,139  219,730

 हिमाचल  प्रदेश  732  51,240

 जम्मू  व  कश्मी  2,364  165,480

 कर्नाटक  73,255  5,127,850

 केरल  53,870  3,770,900

 10  मध्य  प्रदेश  20,827  1,457,890

 11  83,989  5,879,230 महाराष्ट्र
 12  मणिपुर  356  24,920

 13  मेघालय  186  13,020
 a  न् 14  नागालण्ड  28*7  1,960

 15
 उड़ीसा

 40,028  2,801,960

 16  7,348  514,360

 17  8,814  616,980

 18  9567  66,920

 19  56,091  3,926,370

 20  150  10,500

 al  उत्तर  प्रदेश  8,414  588,980

 22  पश्चिम  बंगाल  20,353  1,424,710

 23  186 भ्रण्डमान  एवं  निकोबार द्वीप  समूह  13,020
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 mets

 25,1899

 24  अरुणाचल  प्रदेश  277  1,890

 25  चण्डीगढ़  491  34,370

 26  दादर  श्रौर  नगर  हवेली  79  5,530

 27  दिल्ली  4,  1.0 1.0  287,770

 28  दमन  व  दीव  1,438  100,660

 29  लक्षद्वीप  4  280

 30  मिजोरम  488  34,160

 31  पांडिचेरी  1,944  136,080

 32  रक्षा  मंत्रालय  8,320*  582,400

 33  रेल  मंत्रालय  3,678  257,460

 मसल
 569,031

 ——  धर
 39,832,170

 *7TarqT,  1977  तक  के  झांकड़े

 हैं  1977  तक के  wine

 1977  तक  के  झांकड़े  ।

 श्रंडमान  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूह  से  पारपत्रों  के  लिए  ५

 3145.  श्री  मनोरंजन  भक्त  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 पारपत्र जारी  करने  की  उदार  नीति  हाल  में  लागू  होने  के  बाद  weary  श्रौर  निकोबार

 द्वीप  पतूड़  aa  क्षेत्र  में  सक्षम  प्राधिकारितओं  के  पारपत्र  जारी  किये  जाने  के  लिए  कितने  श्रावेदन  पत्र

 उनमे ंसे  कितनों  पर  निणय  ले  लिया  गया  है  ate  कितने  oat  तक  विचाराधीन

 श्र

 Wladt  फ्त्रों  के  निपटान  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 विदेश  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 समरेन्द्र  rE)  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 ्रीर  उपलब्ध  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  afercorfat  क्षमता  का  उपयोग

 3146.  श्री सरत  कार  :

 श्री  यज्ञदत्त

 श्री  सुभाष
 :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा
 are  यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कितनी  हानि  हो  रही  ak

 faratrg  राउरकेला  शर  बोकारो  संयंत्रों  की  अझप्रयक्त च्  उत्पादन  क्षमता  की

 maa  कितनी  है  ?
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 इस्पात
 ?
 फ़र  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  कड़िया  :  भौर  (a):

 1977  से
 1978  की  झ्रवधि  में  सर्वतोमुखो  इस्पात  कारखानों  में  विक्रय  इस्पात  के  रूप  में  उत्पादन  क्षमतां

 का  उपयोग  इस  प्रकार  था

 कारखाना  प्रयुक्त  क्षमता  झप्रयकत  क्षमता

 ) wee

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  98

 SqTIZ e)  इस्पात  कारखाना  69  30  6

 राउरकेला  इस्पात  कारखाना  94  5  ्

 Gi  ह  38

 106
 —  as  सयन

 चूंकि  बोक।रो  इस्पात  कारखाने  की  कुच्छेक  इकाइयां  अभी  स्थापित  की  जान  हैं/जरटेंशन  डट  fe

 मे ंहैं  wa  बोकारों  इस्पात  कारखाने  में  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  दिखाया  गया  है

 इस्पात  कारखाने  में  क्षमता  का  उपयोग  उपस्करों  की  मात्रा  mie  ववालिटी  की  दष्टि

 से  श्रादानो ंका  की  बाजार  में  मांग  ifs  जैसी  कई  बातों  पर  निर्भर  करती  है  ।  फिर

 झगर  प्रध्नल  1977  से  1978  क  अवधि  में  दुर्गापुर  श्रौर  राउरकेला wie  इस्को
 के  इस्पात  कारखानों  में  पुरी  क्षमता  पर  उत्पादन  होता  तो  विक्रेय  इस्पात  का  7,28,000  टन  भ्रतिरिक्त

 उत्पादन  हो  जाता  ।

 होमियोपैथिक अस्पताल  स्थापित  करना

 3147.  श्री  सुशील  कुमार  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ग्रामीण  लोगों  को  किसी  भी  रूप  में  अथवा  किसी भ  प्रकार क
 चिकित्सा  सविधा  प्राप्त  नहीं  हो  रही  है

 )  यदि  तो  क्या  इसका  कारण  इंस  मद  के  लिए  धन  को  कमी  है  ब्रथवा  इसका  कारण
 कुप्रबंध  है  श्रथवा  दोनों  ही  इसके  कारण  हैं

 क्या  हमारी  सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  करती  है  कि  होमियोफ्थी  विश्व  भर  में  मान्यता
 प्राप्त  एक  सफल  वैज्ञानिक  इलाज

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  गांव  में  होमियोपधिक  अस्पताल  तर

 विस्तर  वाले  प्रथवा  केवल  बाइय  रोगी  विभाग  खोलने  का  है  जो  कि  बहुत  ही  कम  लागत  पर

 संभव  हो  सकता  है  क्योंकि  इस  इलाज  के  लिए  खचे  की  प्रत्येक  मद  देश  में  उपलब्ध  प्रन्य  इलाज  पद्धति

 की  अपेक्षा  बहुत  सस्ती  है  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परियार  कल्याण  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रों  जगदमस्बी  प्रसाद  जी
 ययपि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अब  तक  जो  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  वे  निश्चय  ही  श्रपर्याप्त  है

 अर  स्वास्थ्यਂ  राज्य  का  विषय है  किंत्तु  यह  कहा  जा  सकता  fe  इस

 कमी  भी  शामिल की  खराबी  के  क  कारण  हैं  जिनमें धन  की  ba 3  दि  Dy  Ql

 48



 साचे 1  6,  978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 हक a

 होम्योपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  को  सरकार  द्वारा  इस  देश
 की  एक

 वैज्ञानिक  चिकित्सा  पद्धति

 कें  रुप  में  मान्यता दी  गई  है

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  ष्  ने  1978  में  हुई  ast  बैठक  wea  बातों  के

 साथ  यह  प्रस्ताव  पारित  किया  कि  तालुक  a  जिला  स्तरों  पर  चिकित्सा  पद्धतियों  थी
 के  AMAT AT  की  क्रमिक  स्थथपना  की  जानीं  चाहिए  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करना  मंत्रंधित

 सरफारों  का  कास  है  ।

 चातक  विषाण

 3148.  श्री  एम०  रामगोपाल

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :

 थ्रो  श्रोम  प्रकाश  त्यागो  :

 श्री  नबाब  सिह  चौहान :

 क्या  स्वास्थ्य  प्रौोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  मरकार  का  ध्यान  21  1978  के  में  छपे  इस  समचार  को  तार

 गया  हैं  कि  घातक  विषाणुत्ों  छे  भारत  में  आने  की  area

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  कत्यांग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जी

 हां

 लासा  ज्वर  मुख्यतया  पश्चिम  श्रफ़ीका  में  ही  होता हे  ।  भारतीय  mralaart  wear

 परिषद  वे  वाइरस  ATAgTA  पूणे  द्वारा  1976  में  किये  गये  अध्ययन  से  पता  चला  कि  लासा  वाइरस

 भारत  ATS  नहीं  है  !  फिर  बन्दरगाह/हवाई  अड्डा  के  स्वास्थ्य  अधिकारियों  को
 रे  हिदायतें

 लारी  कर  दी  गई  हैं  कि  वे  लासा  ज्वर  से  मिलते  जुलते  किसी  ज्वर.की  रोकथाम  के  लिए  पश्चिम  श्रफ्रीका

 से  भारत  ज्राने  वाले  यात्रियों  की  जांच  करे ं।

 भारतीय  दूतावासों  में  कर्मचारियों की  संख्या

 3149.  श्री  शिव  सम्पत्ति  रास  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किदेशों  में  प्रत्येक  भारतीय  दूतावास  तथा  हाई  कमीशन  में  कुल  कितने  कमंचारी  कार्य  कर

 रहे  और

 उनमें  ग्रनूसुचित  अनुसूचित  जनजातियों  ,  तथा  समाज  के  श्रन्य  कमजोर

 तथा  श्रल्पसंस्यक  वर्गों  के  अझलगनप्रलग  कुल  कितने  व्यक्ति

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ante  weg ) 2 Nn  :  att  सद  q  की  मेज

 पर  एक  वक्तव्य  रख  दिया  गया  है  जिसमें  विदेश  स्थित  प्रत्येक  भारतीय  मिशन  प्रथवा  केन्द्र  में  भारत
 में  कर्मचारियों  की  ga  संख्या  ak  उनमें  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  संख्या

 बताई  गई  है  ।

 श्रादिवासी  तथा  समाज  के  दूसरे  कमजोर  ake  ger  संख्यक  वर्गों  के  संबंध  में  श्रलग  कोई

 सूचना  नहीं  रखी  जाती  लेकिन  श्रादिवासी  कमजोर  वर्गों  Fak  समुदायों के

 कुछ  wa  लोग  जनजातियों  शर  अनुसूचित  जातियों में
 शामिल
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 i  2
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 112  $
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 114  तनानाखि

 35 115
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 13 119
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 130

 हद ribat  A  reas Telephone  Exchange  and  Post  in

 13150,  Shri  5.5.  Somani  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  scheme  has  been  formulated  by  Government  regarding  setting  up  of

 telephone  exchanges  and  opening  Post  Offices  in  triba!  areas  particularly  in  tribal  developnient
 blocks  during  the  current  year  ;  and

 (b)  if  so,  state-wise  details  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :
 (a)  &  (b):

 (i)  Telephone  Exchanges
 There  is  no  specific  scheme  for  opening  of  telephone  exchanges  in  tribal  areas  to  pro-

 vide  telephone  connections  to  private  parties.  However,  it  is  proposed  to  open  Public
 Call  Offices  (PCOs)  for  general  use  of  public,  irrespective  of  revenue  considerations  at  all
 block  headquarters  including  tribal  development  blocks  and  all  places  with  a  population  of
 2,500  or  more  in  hilly  and  backward  areas  including  tribal  areas.  It  is  proposed  to  provide
 Public  Call  Offices  at  all  these  places  during  the  next  five  years.  As  far  as  telephone  exchan-
 ges  are  concerned,  these  are  opened  only  when  adequate  demands  are  registered  for  tete-
 phone  exchange  to  become  remunerative.

 (ii)  Post  Offices  :

 As  far  as  Post  Offices  are  concerned,  during  the  current  financial  year,  3100  new  Post
 Offices  were  to  be  opened  in  rural  areas  (including  backward,  hilly  and  tribal  areas).  Out  of
 these,  2030  Post  Offices  were  opened  between  1-4-77  and  31-12-77.  430  of  these  have  been
 opened  in  tribal  areas.

 A  statement  indicating  the  State-wise  distribution  of  post  offic ह  १-3६  es  opened  in  the  tribal
 areas is  placed  at  Annexure-I,
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 ee

 Statement—I

 Statement  showing  Post  Offices  opened
 हि
 from  1-4-77  to  31-12-77 in  Tribal  Areas.

 P.Os  opened  Existing  in
 in  tribal  tribal  areas
 areas/tribal  on  31-12-77
 development
 blocks

 from  1-4-77
 to  31-12-77

 Andhra  18  470

 Bihar  12  1056

 Delhi

 Gujarat  12  918

 Diu
 Daman
 D.N.  Haveli
 J&K

 Kerala  12

 10  Lakshadwip
 े  ta  लक  309 HW.  Karnataka.

 12  Maharashtra‘  190
 13  Goa
 14  Madhya

 Pradesh
 193  1355

 15  Assa  37  377
 16

 Meghalaya  15
 18  Mizoram
 19  12 Manipur
 20  Nagaland  10

 21  Tripura  11  27

 22  Punjab
 23  Haryana
 24  Himachal  Pradesh  11425

 25  Chandigarh
 26  Orissa  1732
 दिव aif  Rajasthan  27  756

 28  Pondicherry  24

 29  Uttar  Pradesh  93.0

 30  34 West  Bengal
 31  Sikkim
 32  Andaman  Nicobar  Islands

 430

 Unemployed  Harijans

 3151.  Shri  Ram  Sagar  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be

 pleased  to  state :

 (a)  the  upto-date  number  of  unemployed  Harijans  registered
 with  the  various  employ-

 ment  exchanges  in  the  country ;  and
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 लिज i

 (b)  whether  Government  will  set  up  relief  camps  for  them  because  there  is  no  possibility
 that  they  will  ever  get  any  employment  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindara  Varma):  (a)
 Available  information  relates  to  the  number  of  Scheduled  Caste  job-seckers  on  the  Live
 Register  of  Employment  Exchanges  (all  of  whom  are  not  necessarily  unemployed)  which
 was  12.08  lakhs  at  on  30th  June,  1977.

 (b)  There  is  no  proposal  to  set  up  any  relief  camps  Scheduled  Caste  and  Scheduled.
 Tribe  candidates  are  sponsored  both  for  reserved  and  for  unreserved  vacancies.  There  is
 also  a  scheme  of  coaching-cum-guidance  for  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  candid-
 tes  to  equip  them  better  for  employment.

 बोड़ो  मजदूर  कल्याण  उपकर  nfafaaa  तथा  sist  मजदूर  कल्याण  निधि  श्रधिनियम  का  प्रशासन

 तथा  प्रबलन

 3152.  Blo  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  संसदीय  कार्य  तया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 Far  बीड़ी  मजदूर  कल्याण  उपकर  भ्रधिनियम  तथा  बीड़ी  मजदूर  कल्याण  निधि  अधिनियम

 , को  लागू  करने  का  काम  केन्द्रीय  सरकार  को  सौंप  fear  गया

 इस  व्यवस्था  का  श्राधार  क्या  है  क्योंकि  बीड़ी  उद्योग  में  श्रौद्योगिक  संबंध  बनाये  रखने

 की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  को  सौंपी  गयी

 क्या  वे  जिनके  लिए  ae  तक  मजदूर  कल्याण  निधियां  गठित  की  गई  केन्द्रीय

 क्षेत्राधिकार  में  oa  बीड़ी  उद्योग  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  mar  ak

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  उक्त  दो  कानूनों  का  प्रशासन  प्रवर्तन  राज्य  सरकारों  को  सौंपने

 के  प्रशन  पर  विचार  कर  रही  हैं
 7

 संसदोय  कार्य  तथा  we  मंत्री  cater  हां

 केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  यह  श्रपेक्षित  है  कि  वह  संसद  द्वारा  पारित  श्रधिनियमों  को  लागू
 करें  ।  इसलिए  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  का  प्रशासन  भी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 चूना-पत्थर  we  डोलोमाइट  तथा  wee  जिनके  लिये

 नल्याण  निधियां  स्थापित  की  गई  श्रौद्योगिक  विवाद  श्रधिनियम  के  प्रयोजनाथं  केन्द्रीय  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  में  ad  हैं  ।  बीड़ी  तथा  सिगार  कार्यक्रम  की  1966  राज्य

 सरकार  द्वारा  लागू  किया  जाता

 एक  राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बीड़ी  श्रमिकों  के  कल्याण

 के  लिए  एकब्रित  उपकर  राज्य  सरकारों  को  कल्याण  कार्यों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  हस्तांतरित  किया

 जाना  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Increase  in  Salary  of  Class  IV  Employees  (Postman,  Etc.)  in  T.

 १3153.  Shri  Ramji  Lal  Suman  Will  the  Minister  of  Communications  be  plesed  to
 state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to  increase  the  Salary  of  Class  IV  employees  (Post-
 man,  etc.)  in  the  Department  ;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :
 (a)  No.

 (0)  Does  not  arise.
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 -w array  सम्बन्ध

 3155.  Mt  पूर्ण  सिन्हा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  बंगलादेश  की  फरक्का  जल  संबंधी  मांग  को  स्वीकार  किये  जाने

 श्र  mt  हसी  रियायतों  का  mama  दिये  जिनसे  उस  देश  के  लोगों  की  कठिनाइयां  दर  हो

 के  परिणामस्वरूप  भारत-बंगलादेश  संबंधों  में  सुधार  eur  है  we  वे  सामान्य  हो  गये

 क्या  सरकार  का  विचार  सीमाओं  के  पार  भारत  बंगलादेश  के  लोगों  के  ग्राने  जाने

 पर  लगी  रोक  को  समाप्त  करने  का  है  जस  कि  भारत  आर  नेपाल  ale  भारत  we  भूटान  के  बीन

 ्  ताकि  दोनों  देशों  के  लोगों  के  बीच  संचार  में  सुधार  होने  से  भारत-बंगलादेश  के  खंबंध  ale  घ्रनिष्ठ

 हो  सकें  ;

 यदि  तो  किसी  भी  सरकार  द्वारा  पारपत्र  पद्धति  को  समाप्त  करने  में  क्या  बाधाएं

 ak

 xr
 (w)  क्या  इस  बात  को  ध्यान  रखते  ठ  ए  कि  बंगलादेश  के  का  भारत  में  प्राता

 निरन्तर  जारी  उनका  बिचार  समान  हितों  के  मामलों  पर  wal  करने  के  लिये  पाकिस्तान  की  भांति

 बंगलादेश  भी  जाने  का  है
 ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्रो  (att  समरन्द्र  ges):  अपनी  विदेश  नीति  के  लक्ष्यों  में  पड़ोसियों

 के  साथ  अपने  संबंध  सुधारने  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  की  भारत  सरकार  की  नीति  के  श्रनुपालन  में

 शारत  सरकार  ने  बंगलादेश  के  साथ  संबंध  सुधारने  के  लिए  श्रपनी  we  से  कदम  उठाये  हैं  ।  इसके

 परिणामस्वरूप  दूसरी  बातों  के  अलीवा  फरक्का  पर  गंगा  के  पानी  के  बंटवारे  के  बारे  में  ate  इसका
 > प्राह  act  के  बारे  में  एक  करार  सम्पन्न  करना  सम्भव  हो  सका  |  करार  परस्पर  त्याਂ  ध्रौर

 सहिष्णुता  के  सिद्धांत  पर  statics  एक  पक्ष  द्वारा  एक  पक्षीय  ढ््ग  से  दूसरे  पक्ष  को दी  गई  रियायतों

 पर  नहीं  ।  दूसरे  उपायों  के  साध-साथ  इस  करार  के  कारण  दोनों  देशों  के  बीच  संबंधों  के  वातावरण  में

 आया  है  :

 नहीं

 + भारत  a  बंगलादेश  के  बीच  एक  विशेष  पासपोट  श्र  वीज़ा  पद्धति  चलती  1  दस

 समय  संबंधों  का  जैसा  वातावरण  ate  जो  परिस्थिति  है  उसे  देखते  हुए  इस  पद्धति  को  समाप्त  करते  की
 आानण्यकता  प्रतीत  नहीं  होती

 विदेश  मंत्री  की  बंगलादेश  यात्रा  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 बोलानगिर  जिला  मुख्यालयों  के  डाक  के  कमंचारियों  के  लिए
 सुविधाएं

 3156.  श्री  ह थि +- |  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बोलानगिर  में  जिला  मुख्यालयों  के  डाक  May  के  कर्मचारियों के  लिए

 आअआवास  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  नहीं  श्रौर

 यदि  क्या  सरकार  का  विचार  बोलानगिर  जिले  में  डाक  कर्मचारियों  के  लिए

 ge  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  का  है  ott  निर्माण  कार्य  कब  आरंभ  होगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रसाद  ata):  जी

 > जी  af  arn  fe  fe  क्वार्टरों  के  निर्माण  का  ज  अगली  योजना  (1978-33)  के  मध्य

 तक  आरंभ  कर  दिया  जाएगा  |
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 aa  1976-77  दौरान  tee!  श्रौर  ‘Ics  रोह्ढਂ  इस्पात

 च्यवन च

 3157.  भी  लखनलाल  कपूर  :  न्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1978  TH  85,000  ale  रोल्ड|कोल्ड  इस्पात  की

 चादरों  का  निर्यात  गया  है  जबकि  वर्ष
 1976-77

 के  दौरान  लगभग  3,000  टन  का  निर्यात

 किया

 क्या  उक्त  इस्पात  का  मूल्य  erica  बाजार  में  देश  के  बाजार  में  विद्यमान  मूल्य  की

 तुलना  में  लगभग  350  रुपये  प्रति  टन  कम

 यदि  तो  श्रायात-निर्वात  करने  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  ate  कितनी  मात्ना  में

 नियति  किया  गया  ;

 क्या  इस्पात  के  उक्त  पद  के  निर्यात  का  facia  इस्पात  मंत्रालय  में  एस०  To  झाई ०  एल०

 इंटरनेशनल  की  सलाह  के  विरुद्ध  किया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ब्रौर

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  इस्पात  मंत्रालय  का  इस  पद  के  निर्यात  का  लक्ष्य  क्या  है  ग्रौर

 उक्त  लक्ष्य  निर्धारित  करने  का  क्या  श्रौचित्य  है

 इस्पात  mite  खान  मंत्रों  बोजू  :  1977  से  1978  के  दौरान

 78,238  टन  गम  वेलित  क्वायलों  का  निर्यात  किया  गया  था  ।  इस  अवधि  में  9,864  टन  ठंडी  बेलित

 चादरों  का  निर्यात  किया  गया  al

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 नहीं  ।  यह  मंन्नालय  सेल  इन्टरनेशनल  लिमिटेड  के  वाणिज्यिक  कार्यों  हस्तक्षेप  नहीं

 करता |

 wit  तक  इस  मद  के  लिये  ae  1978-79  के  लिये  निर्यात  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किसे

 गये  हैं  ।

 गया  जिले  में  जहानाबाद में  डाक-तार  |  का  कार्यालय  भवन

 3158. श्री  एस०  लल ०  पी०  सिन्हा  :  कया  संचार  A  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  गया  जिले  में  जहानाबाद  में  डाक-तार  विभाग  का  श्रपना  कार्यालय  भवन

 (@)  क्या  उसकी  मरम्मत  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  डाकघर  किराये  के  भवन  में  कायें  कर  रहा  है  यद्यपि  इसका  वहां  भ्रपना  भवन  ad

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  हां  ।

 we  यह  इमारत  a  घोषित  कर  दी  गई  है  ।  इसके  स्थान  पर  एक

 नई  इमारत  बनाने  का  फ्स्ताव  है
 ।

 यही  कारण  है  कि  मौजूदा  इमारत  खाली  कर  दी  गई  है  ।  इस

 इमारत  में  मरम्मत  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  डाकघर  किराए  की  एक  इमारत  में  काम

 कर  रहा  है  ।

 57



 Written  Answers  to  Questions  March  16,  1978

 पीड़ित किये  गये  पत्रकार

 3159.  श्री  UENTEt Hera Ky  :  क्या  संसदीथ  कार्य तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  किः

 गत  नौ  महीनों  में  कितने  पत्रकारों  को  पीड़ित  किया  गया  श्रथवा  उनकी  नौकरियां  समाप्त

 की  गई  ;

 उनके  नाम  श्रौर  पदनाम  श्र

 उनके  विरुद्ध  ऐसी  कार्यवाही  के  क्या  कारण  > a

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रस  मंत्रो  रवीन्द्र  :  से  यह  मामला  वस्तुतः  राज्य के
 क्षेत्राधिकार में  भ्राता है  ate  इसे  उपयुक्त  कार्रवाई  के  लिये  राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  राज्यों के  ध्यान

 में  लाया  गया  है  ।  जहां  तक  ग्रौद्योगिक  विवाद  1947  के  atta  राहत  के  प्रशन  का  संबंध

 श्रौद्योगिक  विवाद  झधिनियम  के  grads  वाले  wea  पत्रकार  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  सम्पक॑

 स्थापित  कर  सकते  हैं  ग्रौर  भ्रपने-श्रपने  राज्य  ara  संबंध  तंत्र  के  माध्यम  से  श्रपनी  समस्याओं  का

 समाधान  करा  सकते  हैं  ।

 ईटों  के  ast  के  श्रमिकों  द्वारा  धरना  ate  उनका  गिरफ्तार  किया  जाना

 3160.  श्रो  वीरेन्द्र  प्रसाद

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :

 क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  समाचार-पत्नों  के  प्रकाशित  समाचारों  के  wa  20  1978  को  ईंटों

 के  भट्ठों के  श्रमिकों  ने  ग्रपनी  मांगो ंके  amin  में  श्रम  शक्ति  भवन  नई  दिल्‍ली  के  सामने  धरना

 दिया  था  और  ईटों  के  भट्ठों  के  2000  श्रमिकों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  था  I

 यदि  तो  उनकी  मांगे  कया  हैं  श्र  क्या  सरकार  का  विचार  उनकी  मांगों  पर  विचार

 करने  का  है  प्रौर  यदि  तो  कब  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  cate  :  से  यह  राज्य  के

 क्षेत्राधिकार  में  भ्राता  है  ।  दित्ष्ली  जो  इस  मामले  में  समुचित  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई

 गई  सूचना  के  श्रतुसार  भट्टा-श्रमिक  मजदूरी-दरों  में  वृद्धि  से  संबंधित  अपनी  मुख्य  मांग  को  लेकर  झ्रांदोलन

 कर  रहे  थे  ।  दिल्‍ली  प्रशासन ने  21  1978  को  एक  न्यूनतम  मजदूरी  सलाहकार  समिति  नियुक्त
 की  ताकि  ag  दिल्ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  उद्योगਂ  में  रोजगार  के  संबंध  में  न्यूनतम  मजदूरी

 दरों  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  प्रशासन  को  सलाह  दे  सके  |  पता  चला  है  कि  न्यूनतम  मजदूरी

 सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  की  प्रत्याशा में  दक्षिणी  दिल्‍ली  के  कुछ  नियोजकों  ने  7  1978

 को  हुए  एक  समझौते  के  द्वारा  दक्षिणी  दिल्लीः  के  weet  के  कुछ  श्रेणियों  के  श्रमिकों  की  मजदूरी
 दरों

 में
 >

 वृद्धि  करना  स्वीकार  किया  ्  ।

 सरकार  द्वारा  1...  MIE  बी ०  एम०  मशीनें  खरीदने का  प्रस्ताव

 3161.  श्री  झ्०  Vo  राजन  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  एम्पलाइज  sifase  फंड  स्टाफ  बम्बई  से  दिनांक  is

 1978  का  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  gare  जिसमें  उन  सक्रंप  झाई०  बी०  एम०  मशीनों को  खरीदने  का  विरोध
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 c
 fart  गया  है  जो  भारत  सरकार  के  सेंट्रल  बो  श्राफ  एम्प  प्रोविडेंट  फंड  —

 पि दरा  बम्बई  स्थित  क्षेत्रीय  भ  |  वष्य  निधि  श्रायुक्त  के  में  लगाई  गई  थी  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायुक्त  के  कार्यालय  ने  वष  1964  से

 किराये  तथा  रख-रखाव  के  रूप  पहले  ही  74.46,861  रुपये  का  भुगतान  कर  दिया  gar  है  जो

 बआास्तविक मूल्य  से  2;

 (a)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्रतिष्ठान  के  लिये  यह  व्यवहाय॑  ate  लाभप्रद  नहीं  पाया

 गया  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  शझ्राई०  बी ०  एम०  मशीनों  को  खरीदने  का  विचार  छोड़  देगी ?

 ame  sie  संसदीय कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रास  कृपाल  जी

 ग्राई०  बी०  एम०  मशीनों  के  किराये  तथा  रख-रखाव  के  रूप  में  भुगतान  की  जाने  वाली

 राशि  at  हिसाब  लगाया  जा  रहा

 ये  मशीनें  क्षेत्रीय  बम्बई  में  हिसाब-किताब  रखने  में  लाभप्रद  साबित

 हुई  है

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 National  Trust  for  Cancer,  Heart  and  Kidney  Diseases

 3162.  Shri  Aghan  Singh  Thakur:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  national  trust  has  been  created  for  treatment  of  Cancer,  Heart  ailments
 and  Kidney  diseases  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (i  Shri  Jagdambi
 Prasad  Yaday)  :  (a)  No.  But  a  private  Lok  Chikitsa  Trust  has  recently  been  set  up.

 (b)  Prime  Minister,  Shri  Morarji  Desai  is  the  Chairman  of  the  Lok  Chikitsa  Trust
 and  the  other  membersare  :

 (i)  Shri  Charan  Singh,  Minister  for  Home  Affairs  ;

 (ii)  Shri  Raj  Narain,  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  ;

 (ili)  Shri  Ravi  Ray,  Member  of  Parliament  ;  and

 (iv)  Shri  Jagdish  Gupta.

 This  Trust  would  provide  assistance  to  the  poor  to  get  treatment  in  diseases  like
 cardiac  disorders,  kidney  troubles  and  cancer  to  start  with.

 कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  को  कार्यालय  के  लिये  किराये  पर  श्रावास  दिया  जाना

 3163.  श्रों  मनोहर  लाल  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  wa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  जो  एक  सामाजिक  सुरक्षा  संगठन  राजधानी  में

 श्रपने  दो  कार्यालयों  के  जिसमें  केवल  400  कमंचारी  प्रति  वर्ष  दस  लाख  रुपये  से  राशि

 का  बहुत  भारी  किराया  दे  रहा  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  सरकार  श्रमिकों  की  ध धनराशि  बचाने  के  लियें  इस  संगठन  को  उचित  fect

 पर  श्रावास  क्यों  नहीं  देती

 कमंचारी तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  जी  नहीं

 भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  दिल्‍ली  में  mat  केन्द्रीय  श्रौर  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  लिए  किराए  पर

 लिए  गए  भवनों के  9,80,617 रु०  की  aia  प्रति  ay  अदा  की  जा  रही

 संगठन  यह  चाहता  है  कि  उसका  श्रपना  ऑ्रावास-स्थान  हो  ate  इस  प्रयोजन  के  लिए

 उपयक्त  प्लाट  के  waded  aq  निर्माण  और  झ्ावास  मंत्रालय  के  साथ  प्रयास  किये  जा  रहे

 Foreign  Minister’s  Visit  to  Pakistan

 13164.  Shri  Bharat  Bhushan  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to-
 state

 (a)  whether  further  talks  are  likely  to  be  held  in  the  near  future  on  the  matters  on  which
 talks  were  held  during  his  recent  visit  to  Pakistan  for  increasing  mutual  cooperation  and
 friendship  between  India  and  Pakistan  and

 (b)  if  so,  when  and  where  this  meeting  is  likely  to  take  place  and  the  main  issues  to
 be  discussed  therein  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu)
 (a)  &  (b)  The  visit  of  the  Minister  of  External  Affairs  to  Pakistan  from  February  6  to  8,
 1978,  was  essentially  a  goodwill  visit,  with  no  specific  issues  set  down  for  discussion.  How-
 ever,  following  this  visit,  the  Adviser  on  Foreign  Affairs,  Government  of  Pakistan  is  expected.
 to  visit  New  Delhi  in  April  when  discussions  on  the  Salal  Dam  Project  will  be  resumed  and
 views  on  Other  matters  of  bilateral  interest  are  likely  to  be  exchanged.

 During  the  visit  of  the  Minister  of  Exte:ral  Affzirs  to  Pakistan,  it  was  also  agreed
 that  steps  should  be  taken  to  review  the  Trade  Agreement  cf  1975.  Details  regarding  the
 dates  and  venue  of  the  meeting  are  being  worked  out.

 Unemployment  Allowances  to  Weaker  Section

 3165.  Shri  Ram  Kishan  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to  give  unemployment  allowance  to  persens  belong-
 ing  to  economically  weaker  sections  out  of  those  registered  with  Employment  Exchanges  ;
 and

 (b)  if  so,  when  this  proposal  will  be  implemented  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma) :  (a)  There
 is  ne  proposal  to  give  any  unemployment  allowance  to  persons  belonging  to  ec  onomically:
 weaker  sections  out  of  those  registered  with  Employment  Exchanges.

 0)  Does  not  ari

 Unemployed  Matriculates,  Graduates,  Engineers  and  Doctors  Etc

 3166.  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be
 pleased  to  state :

 (a)  the  total  number  of  unemployed  matriculates,  intermediates  graduates,  M.As,
 M.Scs,  M.  Coms,  engineers,  doctors  and  agriculture  graduates  registered  with  the  employ-
 ment  exchanges  at  present  separately  and  the  annual  increase  in  their  number  ;

 (b)  the  annual  average  number  of  persons  provided  with  employment  by  Government;
 an
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 (c)  the  total  number  of  educated  and  uneducated  persons  p;oposed  to  be  provided
 with  employment  during  the  current  financial  year  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma  : (a) &  (b
 The  available  information  is  given  in  the  statement  attached.

 (c)  During  the  current  financial  year,  the  number  of  cducated  and  uneducated  persons
 likely  to  be  provided  with  employment  would  depend  upon  ihe  employment  opportunities
 created  during  the  period  and  the  vacancies  notified  to  the  Employment  Exchanges.  In  the
 next  Plan  which  will  have  a  high  employment  content,  substantial  employment  opportuni-
 ties  are  expected  to  be  created  for  both  educated  and  uneducated  persons.

 STATEMENT

 51  Educational  level  No.  on  Percent-  No,  placed
 No  Li Live  age  in  employ-

 Increase  ment  during Register
 1976 as  on  during  July,

 30-6-1977  last  one  to  June
 (000) 5)  yeut  1977

 (001)  ५)

 Matriculates  2971.9  9.0  9?

 Intermediates/ Higher  Secondary  (including
 underg trad att  uates)  1325.9  6.1  39

 Graduates—Total  993.8  45  3

 Post-grad  uates—Arts  57.0  35.3
 24.1  17.0 Post-graduates—Science

 Post-graduates—Commerce  10.4  39.9  0.4

 19.6  16.2 Engineers  (Graduates  &  Post-  graduates)
 8  Medicine  (Graduates  &  Post-graduates)  9.1  14.6

 .  9.3  20.8  1.3 Graduates  in  Agriculture

 Note  in  Engineering,  Medicine  and  Agriculture  are  included  in  ‘Graduates—
 Total’  also.

 नेशनल  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  उत्पादन

 १1  6.0  श्री  कण  मालझा  क्या  इस्पात  MIL  खान  यड़  बताते  की  कया  करेंगे  कि

 जनवरी  से  सितम्बर  1977  तक  का  अ्रबाध  नगतनन  अआावरन  GAZ  स्टोन  कम्पनी

 में  कितने  मलय  का  कूल  कितने  टन  उत्पादन  हमा

 इस  कम्पनी  के  निदेशकों  के  नाम  क्या हैं  शौर  वे  किंत-किन  संठितों  का

 करते  हैं

 क्या  इस  कम्पन  FT  म्क्रर  सावे  नक  नोलामी  के  द्वारा  बेचा  जाता  नै ९  या

 किसी  अन्य  तरीके  शर

 ५
 क्या  इसके  उत्पादों  क ेम  की  पद्धति  कं  बारे  में  कोई  जाँच  को  गई  अरार

 यदि  तो  तत्संतंधी  ब्यौरा  क्या  दक

 इस्पात खान  मंत्री  बोजू  (#)  यह  कारखाना

 5-5-1976 से  बन्द  पड़ा  है
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 a

 इस  समय  इस  कम्पनी  का  eae area  इस  प्रकार  है  :--

 1.  श्री  ए०सी०  बोस--इण्डस्ट्रििल  रिकन्स्ट्रक्शन  कारपोरेशन  श्राफ  सरकार

 का  उपक्रम  द्वारा  मनोनी

 ट्
 नैन

 त

 2.  श्री  एस०के०  लाहिरी  दैव

 2.  श्री  अरार ०पी ०  अग्रवाल--उद्यमी  ग्रूप  दारा  मनोनीत
 a

 4.  श्री  जी  ०डी०  श्रप्रवाल  aq

 इस  कम्पनों को का  देश  में  उत्पादन के  लिए
 गल
 मूल  कच्चे  माल  के  रूप में  इस्तेमाल

 किया जा  रहा  ह

 पता  चला  है  कि  कम्पनी  ने  मूल्यन  प्रणाली  का  श्रध्ययन  करने  के  लिये  सन्‌  1974

 में  लागत  लेखाकारों  की  एक  फम  से  कहा  था  ।  फमं  की  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  कि  कम्पनी  की  ,

 कठिनाइयों  के  मूल  कारण  हैं--उत्पादन  का  निम्न  मेलिंग  शाप  में  क्षमता  का  कम  उपयोग

 बिलेट  खरीदने  के  लिये  धन  की  नियत  लागत  का  अधिक  होना  ,

 धनबाद  के  तीन  श्रौद्योगिक  earatferacot  के  पास  लम्बित  areata  विवाद

 3168.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 धनबाद  के  श्रौद्योगिक  न्यायाधिकरणों  के  पास  कितने  श्रौद्योगिक  विवाद  लम्बित  पढ़े

 कितने  वषों  से  लम्बित  हैं  ate  वर्ष  1977  में  इन  न्यायाधिकरणों  ने  कितने  दिन  काय  किया  ज  इनकी

 अध्यक्षता  न्यायाधीशों  ने  की  ;

 क्या  अधिकांश  समय  इन  न्यायाधिकरणों  में  कोई  न्यायाधीश  नहीं  रहा  तथा  कितने  मामले

 जमा  हुए  जिसके  फलस्वरूप  उनके  निपटारे  में  विलम्ब  के  कारण  श्रमिकों  के  कष्ट  बढ़े  ;  और

 यदि  तो  धनबाद  कोयला  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  विवादों  के  तेजी  से  निपटारे  के  लिए

 सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  धनबाद  के  झ्रौद्योगिक  न्यायाधिकरणों

 में  लम्बित  पड़े  प्रौद्योगिक  विवादों  की  वर्षातुसार  संख्या  झनुबन्ध  में  fag  गये  विवरण  में  दी  गई

 1977  के  धनबाद  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  श्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  एवं  श्रम  न्यायालय

 संख्या  1,  21  1977  तक  काय  करता  रहा  freq  इतके  बाद  पीठासीन  अधिकारी  की
 मृत्यु

 के

 कारण  इसमें  कार्य  नहीं  gar  |  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  न्यायाधिकरण-एवं-श्रम  न्यायालय  संख्या  2

 में  सारा में  1977  के  दौरान  काया  नहीं  हम्ना  wean  न्यायाधिकरण  एवं  श्रम  त्यायालय  संख्या  3

 वर्ष  कार्य  होता  रहा  |

 केन्द्रीय  सरकार  श्रौद्योगिक  न्यायाधिक  रण-एवं-श्रम  न्यायालय शौर  चूकि

 संख्या  2  वर्ष  1977  के  दौरान  बिना  पीठासीन  अप्रधिकारीਂ  के  इसलिये  लम्बित  मामले  seta

 सरकार  ग्रौद्योगिक  श्रम  न्यायालय  संध्या  1  श्रौर  3  को  हस्तान्तरित  कर  दिये  गये

 थे  ताकि  मामलों  को  निपटाने  में  देरी  के  कारण  कर्मकारों  को  कठेताई  का  सामना  न  करना  पढ़े  ।

 केन्द्रीय  सरकार  श्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण-एवं-श्रम  जबलपुर  के  पीठासीन  अधिकारी  को  भी

 के धनबाद  के  न्यायालय में  केन्द्रीय  सरकार  झौद्योगिक  न्यायाधिकरण-एवं-श्रम  न्यायालय  संख्या  1

 लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  भी  निर्देश  दिये  गये  हँ  ।
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 के  लिखित  उत्तर फाल्यून  25,  1899

 अ  ee य  किक

 विवरण

 घनबाद  के  विभिन्न  केन्द्रीय  सरकार  श्रौद्योगिक  न्यायालयों  में  लम्बित

 श्रौद्योगिक  विवादों  की
 संख्या  तथा

 लम्बन  श्रवधि  को  दशनि
 वाला

 विवरण
 ननााााात

 aq  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय  सरकार

 fire  शिक  frF  न्यायाधिकरण -

 न्यायालय  न्यायालय  Uq-tF  न्यायालय
 a

 v4

 श्रवेदन आद्योगिक  झौंद्योगिक  arden  श्रौद्योगिक  श्रावेदन
 विवाद  प्र  विवाद  विवाद  पत्र

 1947  की  1947  की  1947  की

 घारा-1 0. के के  0  के घास- ह  0  के

 अधीन  mea

 a  SS
 3  4

 1974  नन  नन  बल  नल

 1975  32

 नन  नन 1976  1  4  31  15

 1977  67  4  58  52

 1978  3  हनना  नन  1  4  23  9
 en  rn  न  ee  ce  ब  नग  cee  नी  नगिन  poe

 tr  May} जोड़  9  3  75  89
 9.0 rn  —

 विदेशों  में  मेंगनीज  श्रयस्क  को  ain

 3169.
 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन

 :
 कया

 इस्पात
 श्रौर  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अघिक  परिष्कृत  मेंगनीज़  अयस्क  की  माँग  विदेशों  में  बढ़ी  है  ;

 यदि  तो  क्या  परिष्कृत  मेंगनीज  श्रयस्क  की  बढ़ती  हुई  माँग  का  उपयोग  करने  के  लिये

 देश  में  परिष्करण  सुविधाओं  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  प्रौर  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  TAT  माननीय  सदस्य  का

 अभिप्राय  परिष्कृत  मेंगनीज  अयस्क  से  >  ।  निर्वात  बाजार  में  परिष्कृत  मेंगनीज  ग्रयस्क  की  माँग  में

 कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं  हुई  है

 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कुबेत  हारा  इस्पात  उद्योग  में  पूंजी-निवेश

 3170.  श्रीमती  पावती  कृष्णन :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 ते क्या  कुवैत  ह  इस्पात  उद्योग  में  पूंजी  निवेश  करने  की  पेशकश  की  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौराਂ  क्या  है  ?
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 sever  oe  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( sit  कड़िया  AvET) e  :  नहीं  ।

 प्रण्न  नहीं  उठता  ।

 गुनपुर  को  टेलीफोन  द्वारा  खिसम-कटक  से  जोड़ना

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  सक्लि  के  महानिदेशक  टैलीफोन  ने  गुनपुर  सब्-डिविजनल  मुश्य  कार्या तिय
 को  उड़ोसा  के  कोरापुट  जिले  के  विसम-कटक  तहसील  मुख्य  कार्यालय  से  जोड़ने  का  कोई  किया

 धा  ?

 यदि  at,  ता  ag  निर्णय  कब  किया  गया  at  ale  faary  के  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  कार्यान्वित  न  किये  गये  प्रस्ताव  को  चालू  वर्ष  में  सम्मिलित  किया  ब्र

 विभाग  ने  प्राथमिकता  निर्धारित  करने  के  लिये  क्या  ware  अपनाया  है
 ?

 मंत्रालय में  मंदी  नरहरि  प्रसाद  से  जी

 1971-72  में  ऐसा  प्रस्त। वब  था  कि  विसम--कटक  को  गुनजुर  से  जोड़  जाये  ।  उक्त  के

 सर्वेक्षण से  पता  चला  far  बिजली  की  लाइन  समान।न्तर  बिछी  हुई  जिसकी  वजह  से  दोनों  स्थानों

 को  जोड़ना  संभव  नहीं  है  ।  इसलिये  इस  प्रस्ताव  को  छोड़  fear  गया  ।

 Complaint  from
 Lalpur

 Grain  Merchants  Association,  Gujarat  for  Improving
 Telephone  Service

 *3172.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  Lalpur  Grain  Merchants  Association,  Lalpur  in  Jamnagar  District  of
 Gujarat  has  sent  a  representation  containing  complaints  about  telephone  service  and  if  so,
 when  and  the  details  of  the  complaints  contained  therein:

 (b)  the  action  taken  and  now  proposed  to  be  taken  by  Government  on  these  com-
 plaints  and  when  the  remaining  complaints  are  likely  to  be  removed  it  and  how;

 (c)  whether  any  officer  of  the  Telephone  Department  of  Jamnagar  Division  paid a
 visit  to  Lalpur  City  in  connection  with  these  complaints  and  if  so,  when  and  the  name  of
 this  officer,  the  assurances  given  by  him,  the  action  taken  and  promised  to  be  taken  thereon  ;
 aad

 (d)  whether.  the  Lalpur  Grain  Merchants  Association,  Lalpur  has  given  any  notice
 to  the  Telephone  Department  in  January,  1978  to  return  al!  the  telephones  if  telephone
 service  is  not  improved  and  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :
 (a)  Yes  Sir.  A  complaint  dated  28-12-77  from  the  Lalpur  Grain  Merchant  Association  was
 received  containing  the  following  points

 (i)  Poor  working  at  Lalpur  with  a  demand  for  a  powerful  battery  set;

 (ii)  Unsatisfactory  working  of  trunk  line  between  Lalpur  and  Jamnagar;

 (iii)  Complaint  against  loca!  staff  not  attending  to  the  complaints  properly;  and

 (iv)  Request  for  direct  dialling  circuit  from  Lalpur  to  Jamnagar.

 (b)  Following  actions  have  been  taken

 (i)  A  battery  set  with  a  standby  engine  alternator  has  been  installed  at  Lalpur.  This
 has  improved  the  working  of  the  exchange.
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 (ii)  Copper  wires  on  existing  junction  are  subject  to  freq  uent  copper.  wire  thefts.
 These  are  proposed  to  be  replaced  by  ACSR  wires.  One  additional  junction
 line  from  Lalpur  to  Jamnagar  has  also  been  proposed.  These  works  will
 be  carried  out  after  receipt  of  stores.

 (iii)  Staff  concerned  have  been  suitably  instructed  to  be  more  prompt  in  attending  to
 their  duties.

 (iv)  The  present  low  traffic  between  the  two  places  does  not  justify  direct  dialling  bet-
 ween  Lalpur  and  Jamnagar.

 (c)  Divisional  Engineer  Telegraphs  Jamnagar,  Shri  A.S.  Kulshreshtha  paid  a  visit  to
 Lalpur  city  on  5-1-78  in  connection  with  this  complaint.  Information  regarding  action
 taken  and  promise  is  given  above  under  para  (b).

 (d)  Yes,  Sir.  Grain  Merchant  Association  had  given  a  notice  on  28-12-77  stating
 that  they  would  return  all  the  telephones  if  telecom.  service  is  not  improved.  On  Divisional
 Engineer  Telegraphs  Jamnagar’s  visit  and  assurance  given  by  him  the  notice  was  withdrawn
 on  14-1-78.

 श्रमिक ded  भिलाई  नगर  छारा  ज्ञापन

 31  73.  श्री  रोबिन सेन  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बी०्एस०पी०  भिलाई  भ्रष्टाचार
 पक्षपात  दि  के  बारे  में  श्रमिक  aay

 fant  नगर  से  दिनाक  30-1-1978  रक  एक  ज्ञापन  प्राप्त  ह्त्रा  है  ,

 यदि  तो  उस  पर  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  शौर

 क्या  उपरोक्त  ज्ञापन  में  उल्लिखित  श्रारोपों  की  कोई  जाँच  कराने  का  मंत्रालय  का  विचार

 इस्पात प्रौ  खान  मंत्री  बीजू  ¢  जी  हां  ।

 श्रौर  :  ज्ञापन  में
 दज॑  मामलों  की  जांच की

 जा  रही

 faa  इस्पात  wiz  विशेष  इस्पात  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  कार्यकारी  दल  की  स्थापना

 3174.  at ato  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  मिश्र  इस्पात  ar  विशेष  इस्पात  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  atic

 Tae  के  कमंचारी  दल  का  गठन  करने  का  विचार  है  जिससे वह  मांग  ate  उपलब्धता  at  स्थिति

 का  ग्रध्ययन  कर  के भ्र  मांग  एवं  उप्रलब्धता के  बोच  अन्तर  समाप्त  करने  के  लिए  ठोस  उपायों  की

 सिफारिश  कर  प्रौर

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  a  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  कड़िया  ॥  a  ग्रलाय  स्टील

 प्रोड्यूसर्स  एसोसिएशन  am  इंडिया  द्वारा  17  1978 को  में  श्रायोजित  एक

 गोष्ठी  में  एसोसिएशन के  genet  ने  यह  सुझाव  रखा  था  कि  मिश्र  श्रौर  विशेष  इस्पात  को

 सांग  ate  उपलब्धि  का  Reaasy  करने  शौर  रिपोर्ट देने  के  लिये  एक  कार्यकारी दल  का  गठन  किया

 जाये
 ।  यह  सुझाव मान  लिया  गया  है  श्रौर  कार्यकारी दलਂ  के  गठन पर  विचार  किया जा  रहा

 Booklet  on  Auto-Urine  Therapy
 3175.  Shri  Hargovind  Verma  :

 Will
 the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  decided  to  bring  out  a  booklet  on  auto-
 urine  therapy;  and
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 (b)  if  so,  by  what  time  and  how  this  booklet  will  be  made  available  to  the  people  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yaday)  :  (a)  There  is  no  proposal.to  bring  out  a  booklet  on  auto-urine  therapy  at

 present.

 (b)  Question  does  not  arise.

 न्यायाधिकरण  के  पंचाट  को  क्रियान्वित  करने  में  बिहार

 कोलियरोज  कामगर  युनियन  के  साथ  भेदसाव

 3176.  श्राए०  Fo  राय  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झापात  स्थिति  के  दौरान  न्यायाधिकरण के  पंचाट  को  क्रियान्वित  करने के  मसले

 में  बिहार  कोलीयरीज  कामगर  यूनियन  ०श्नाई०टी  oJo)  के  साथ  कोयला  क्षेत्र  के  er  संघों  की

 तुलना में  भेदभाव किया  गया  है  तथा  उसके  श्रधिकांशਂ  पंचाटों  के  विरुद्ध  श्रम  विभाग
 की

 शझनुमति

 बले  तथा  उन्हें  सीधे  क्रियान्वित  किये  बिना  उच्च  न्यायालयों  में  भ्रपील  की  गई  श्रौर  यदि  तो

 ब्यौरा क्या  है  ;

 क्या  जनता  सरकार  की  नीति  लम्बी  मुकदमें  बाजी  को प्रोत्साहित  न  करते  हुए  झौवोगिक

 बिवादों  को  शीघ्र  निपटाने  की  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  उनका  मंत्रालय  श्रापात  स्थिति  के  समय  में  किये  गये  इन  निणंधों  पर

 विचार  करेगा  तथा  राष्ट्रीयकृत  कोयला-खानों  के  प्रबन्धकों  के  पंचाट  को  क्रियान्वित  करने  की  सलाह

 देग  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रममंत्री  रवीन्द्र  :  ग्रौर  श्रम  विवादों  के  बार  में

 सरकार  की  नीति  जहां  तक  संभव  हो  मुकदमेबाजी  को  टालने  की  है  ae  इस  प्रयोजन  के  लिये

 घिकरण के  पंचाटों  ग्रादि  के  विरुद्ध  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों द्वारा  झपीले  दायर करने  हेतु  एक
 सक्रीनिग  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  है  ।  न्यायाधिकरण  श्रादि  के  पंचाटों  के  विरुद्ध  रिट  याचिका

 दायर  करने  की  श्रनुमति  सम्बन्धित  प्रेबन्धकों  को  सन्निहित  प्रश्नों  पर  विचार  करने  के  बाद

 श्रौर  उक्त  प्रक्रिया  के  ware  दी  जाती  प्रत्येक  मामले  पर  विचार  इसके  गुण-दोषों  के  marx

 पर  किया  जाता  है  श्रौर  विभिन्न  जिन्होंने
 विवादों

 को  निर्देशित  के  बीच  किसी

 प्रकार  का  भेदभाव नहीं  किया  जाता  है  ।

 (7)  जब  कभी  कोई  विशिष्ट मामला  पुनरीक्षा  के  लिये  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  जाता
 इस  पर  गुण-दोष  के  ग्राघार  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 क्षेत्रीय  पारपत्र  aeag  में  प्राप्त  पारपत्र

 पत्रों  को  संख्या

 3177,  arco  के०  Rarertt  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय  बम्बई  में  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कितने  पारपत्र  आवेदनपत्र

 प्राप्त

 (a)  उनमें  से  कितने  श्रावेदनपत्र  प्रभी  श्रनिर्णीत  पड़े  ak

 इसके  क्यां  कारण  हैं
 ?

 विदेश  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  ।  श्रौर  1  1977  से

 28  1978  तक  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बम्बई  में  पासपोट  के
 लिये  54,  10.0  1:  प्रावेदन
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 प्राप्त  itd  ।  उसी  श्रवधि  में  42,000  —— qraqte  जारी  किये  गये  तथा  शेष  6,000  श्र।वेद नों  पर  कारवाई

 की  जा  रही  है  1

 चुंकि  पासपार्ट  जारी  करने  की  प्रत्रिया  में  झ्ोसतन  लगभग  चार  सप्ताह  लगते  इसलिये

 दन  6000  पासपोर्टों को  इस  महीने के  प्रन्त  तक  निपटाया जा  सकेगा  ।

 महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  में  टेलीफोन  सलाहकार
 समिति का  गठन

 3178.  श्री  श्रार०  के०  महालगो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  महाराष्ट्र  के  थाना  जिने  के  लिए  टेनीफ़ोन  सलाहकार  का  गठन

 frat

 यदि  तो  कब  श्रोर  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  श्रौर  पते  क्या

 यदि  उक्त  समिति  को  am  तक  गठन  नहीं  किया  गया  हो  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  श्रौर

 इसे  परब  कब  गठित  किया  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नरहरि  प्रसाद  साय  जी  हर  एक  टेलीफ़ोन
 faa  के  लिए  एक  ak  हर  एक  राज्य  ak  संघ  शासित  क्षेत्र  के  लिए  एक  टेलीफ़ोन  सलाहकार  समिति

 गठित  की  जाती  है  |

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  में  कल्याण  शाहापुर

 उल्हासनगर  से  प्राप्त  शिकायत

 3179.  श्रो ग्रार०  के०  महालगी :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  थाना  जिले  में  कल्याण  उल्हास  नगर  के  टेलीफोन

 naqT4 aT  के  प्रभारों  अधिकारी  को  गलत  बिल  तैयार  श्रापरेटरों  के  भ्रसम्यता  पूर्ण  व्यवहार  श्रौर

 = alarat  का  काम  a  अधिकारियों  द्वारा  कोई  उत्तर न  देने  अदि  के  बारे  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 उक्त  शिकायतों  के  बारे  में  क्या  कार्य वाही  की

 (7)  कया  को  कार्यवाही  के  बारे  में  रूप  से  जानकारी  दी  गई  है

 sic  यदि  तो  क्यों

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  पिछने एक  वर्ष  के  दौरान

 उल्ह/सपुर,  शाहापुर  के  संबंध  में  217,  360  10  शिकायतें  प्रांप्त  हुई  थीं  ।

 इन  शिकायतों  की  जांच  की  गई  है  are  जहां  कहीं  समझा  गया  तत्काल

 चारनत्मक  क।यंवाई  की  गई  है  ।

 शिकायतों  के  उचित  उत्तर  दे  दिए  गए  zt

 देश  में  टेलेक्स  केन्द्र

 3180  श्री  श्रहमद  हुसेन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  saa  केन्द्र  ak  टेलेक्स  पब्लिक  काल  श्राफिस  कार्यरत हैं  wk  टेलेक्स

 कनेक्शनों  टेलेक्स  के  लिये  कितने  IN Wag  प्रतीक्षा  सुची  में  हैं  ;
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 प्रतोक्षा  gar  को  निपटाने  के  लिए  कया  कायेवाह्दी  की  गई  भ्रथवा  को  जाने  वाली

 अटेचमेंट  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो  बनन  के  क्या  कारण  श्रर

 वर्ष  1978  में  कितने  टेलेक्स  कनेक्शन  दिये  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  तारीख  1-1-1978 को
 9४ (1)  टेलेक्स  एक्सचेंजों  की  संख्या

 (॥)  14184 चाल  कनेक्शनों  को  संख्या

 (iii)  टेलनेक्स  पोज  सी ०  श्रो०  को  संख्या  32

 1125 (iv)  इलेक्स  के  लिए  आवेदकों

 की  प्रतीक्षा  सूची

 2604 (४)  टेलेबस  श्रटेचमेंट  के  लिए  श्रावेदकों  की  प्रतक्षा-सूची

 (i)  जिन  ममलों  में  प्रावश्यक  एक्सचेंज  की  क्षमता  दी  जाती  है  ।

 (ii)  प्रतीक्षा  सूची  कम  करने  के  लिए  श्रति रिक्त  टेलीप्रिंटर  मशीनें  ate  श्रटेचमेंट  प्राप्त  किए

 जा  रहे  हैं

 cay  उपभोक्ताओं  विदेशों  को  डायल  करने  की  चालू  हो  जाने  के  वजह

 से  इनकी  मांग  काफ़ी  बढ़  गई  है  ate  जो  सप्लाई  मिल  रही  है  उससे  शभ्रटेचमेंट  की  बढ़ी  हुई  मांग  पूरी

 नहीं  हो  पा  रही  है
 ।

 \
 ora  है  कि  ad  1978  के  दौरान  लगभग  1200  टेलेक्स  कनेक्शन  दे  far  जाऐंगे  ।

 भारतीय  दूतावासों  हारा  किराये  के  रूप  में  दी  जा  रही  राशि

 3181.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 देशों  सें  अपने  दूतावासों  के  लिए  भवनों  के  किराए  के  रूप  में  सरकार  कितनी  धन

 मुद्रा  का  भुगतान  कर  रही  है
 ;

 क्या  सरकार  की  विदेशों  में  met  भवन  बनाने  की  कोई  योजनायें  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  विदेश  स्थित  भारतीय  राजनयिक  मिशनों

 के  लिए  किराए  पर  लिए  गए  कार्यालयों  a  रिहायशी  मकानों  पर  1  1977  की  स्थिति के  अनुसार
 577.08  लाख  रुपये  वार्षिक  किराए  का  भुगतान  किया गया  था  ।

 जी  हां

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खनिज  में  ate  कारगिल  के  क्षेत्रों  को  सम्पन्नता

 3182.  श्रीमती  पार्वती  देवी  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  कि  लद्दाख  श्रौर  कारगिल  के  क्षेत्र  चूना

 सोडा  तथा  cay  धूल  जेसी  खनिज  सम्पदाझों  से  सम्पन्न  है  ;

 क्या  इन  खनिजों  के  बारे  में  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  श्रौर
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 कमर  a

 इन  खनिजों  को  atforfsae  रूप  में  निकालने  के  लिये  fara  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  भारतीय  भू  वैज्ञानिक  .  सर्वेक्षण

 द्वारा  अब  तक  किए  गए  खोज  कार्यों के  फ़लस्वरुप  लद्दाख  पर  कारगिल  क्षेत्र  में  लगभग  210,700  टन

 लगभग  5,100  टन  लगभग  6,60,00eT  सोडियम  साल्ट  लगभग  525,000

 टन  चूना  पत्थर  होने  तथा  कुछ  मात्रा  में  क्रोमाइट  स्वर्ण  धूल  के  संकेत  मिले  हैं  ।

 भू  वैज्ञातिक  सर्वेक्षण  एक  लगातार  चलने  वाला  कार्य  है  ।  भारतीय  भू  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण

 द्वारा  Tat  सब्र  1977-78  के  दौरान  लद्दाख  ah  कारगिल  में  खनिज  खोज  कार्य  करने  का  विचार

 इन  खनिजों  की  वाणिज्यिक  स्तर  पर  खुदाई  के  बारे  में  सोचना  श्रभी  जल्दबाजी  होगी
 ।

 मोमियाई  का  Ly wart

 3183.  श्रीमती  पार्वतो  देवी :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  किः

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैकि  age  a  मोमियाईਂ नामक  एक  प्राकृतिक  श्रौषधि  मिलती

 है  जो  दिन  की  प्रत्यन्त  गरमी  के  कारण  पत्थरों  में  से  टपकती  हैं  तया  जीवन  शक्ति  एवं  बल  के

 गुणों से  मुक्त  है  ;

 क्या  इस  सार  की  भारत  तथा  भारत  से  बाहर  बहुत  अधिक  मांग  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  लोगों  के  लिए  मोमियाई  की  उपलब्धता  बढ़ाने  र  उसके

 निर्यात  का  संवर्धन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 एक  ऐसा  प्राकृतिक  धज  शिलाजीत से  मिलता  जुलता  है  oar  wee  शर  फ़ारस

 के  पहाड़ों पर  मिलता  लहाख  में  इसके  मिलने  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  सूचना  एकत्र

 को  जा  रही  है  श्रौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 की  मांग  यूनानी  carat  के  निर्माता  तो  करते  हैं  लेकिन  भारत  से  बाहर भी
 की  कोई  मांग  यह  मालूम  नहीं

 शर  भारत  में  नहीं  मिलता  ।  इसे  बाहर  से  झायात  किया  जाता

 इसलिए  इसके  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टेलीफोन  कनेक्शनों  को  मांग  कर  रहे  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता का  विश्लेषण

 3184.  Mt  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीफ़ोन  कनेक्शनों  की  मांग  कर  रहें  श्रौर  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 है  श्रौर  10  वर्ष  से  अधिक  8  से  10  7  से  4  से  6  2  से  4  वर्ष  और  2  वर्ष

 से  कम  mata  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  का  ब्यौरा  क्या

 उपर्यक्त  व्यक्तियों  में  से  कितने  व्यक्तियों  ने  श्रो-वाई-टी  योजना  के  wera  धनराशि  जमा

 कराई  ः  उनका  प्रतीक्षा  सूची  में  नाम  दर्ज  किया  गया है  ;
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 किन  कारणों  से  विभाग  तुरन्त  सेवा  उपलब्ध नहीं  कर  सका  है  ब

 प्रतीक्षा  सूचियों का  निपटान  करन ेके  लिए कोई  तिथि  और  कार्य  की  समय

 सची  निर्वारित  की  गई  है  ate  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  साय  atc  31-1-78  की
 स्थिति  के  ध्रतुसा र  प्रतीक्षा  सूची में  at  उन  आवेदकों  की  निम्नलिखित  है  जिन्होंने  पेशगी  धनराशि

 जमा  करा दी  :

 33,751 भो-वाई-टी

 गर  f zy  1,6  0,099

 योग q  1,99,850

 10  वर्षों  से  अधिक  8  से  10  वर्ष  प्रादि  की  प्रवधि  प्रत: क्षा  कर  रहे  झ्रावेदकों  का  प्रतिशत

 वितना-कितना  है  इसके  बारे  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  उसे  सभा  पटल  पर  रख

 धन  ate  सामग्री  दोनों  के  साधन  सीमित  होने  क  कारण  सभी  स्थानों  की  मांगें  तरकाल  पुरी
 करने के  लिए करना  संभव  नहीं  है  ।  जो  भी  साधन  उपलब्ध  उनके  श्रंतनत  छोटे  स्थानों  मांगें

 झंतिप्राथमिकता  जाती  है  ।  इसका  atte  यह  gar  है  कि  बड़  शहरों  में  मांग  काफ़ी  बकाया  पड़
 गई  हैं  ।  सिवाय  कुछ  मामलों  जो  छोट  स्थानों  में  लम्बी  दूरी  कनेक्शनों  से  संबंधित  भ्रधिकांश

 बकाया  मांगें  बड़े  शहरों  से  संबंधित  हैं  ।

 (#7)  बड़े  शहरों  के  कुछ  भागों  ak  छोटे  स्थानों  में  लम्बी  दूरी  के  कनेक्शनों  को  आशा

 है  कि  इस  समय  प्रतीक्षा  सुचीं  में  at  म्रधिकांश  शझ्रावेदकों  को  1-4-1980  तक  टेलीफ़ोन  कनेक्शन  दे  दिए

 जाएंगे  ।

 भारत  श्रौर  मंगोलिया  के  ata  समझौता

 3185.  श्रीमती  पार्वती  देवी  :  क्या  बिदेश  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  भारत  ak  मंगोलिया  बीच  कोई  समझौता  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 बिदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र कुण्डू  )  जी  हां

 6  से  10  फ़रवरी  1978  के  बीच  मंगोलियाई  विदेश  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दौरान

 दो  करार  सम्पन्न  हुए  थे  ।  इनमें  से  एक  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  के  संबंध  में  1968  में  सम्पन्न ak

 आवधिक  रूप  से  स्वीकृत  करार  की  जगह  किया  गया  था  ।  भविष्य  में  भारत  प्रौर  मंगोलियाई  लोक

 राज्य  के  बीच  व्यापार  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  के  आ्राधार  पर  किया  जाएगा  ।

 दूसरे  करार  में  दोनों  देशों  के  बीच  प्रोद्योगिकी  ate  संस्कृति  के  क्षेत्रों  में  ादान-प्रदान

 व्यवस्था  है  ।  इस  करार  के  ania  वर्ष  1978--80  के  लिए  इस  प्रकार  के  आदान-प्रदान  के  एक  ठोस

 कार्यक्रम  पर  भी  उलान-बटोर  में  फ़रवरी  के  नत  में  हमारे  राजदूत  द्वारा  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  |

 Aluminium  produced  by  Bharat  Aluminium  during  last  three  years

 3186.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state:

 (a)  the 0 quanitity  of  aluminium,  in  tonnes  likely  to  be  produced  by  Bharat
 Aluminium Company  Ltd.,  during  1977-78;  ‘and
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 ब  का

 (b)  whether  any  scheme  has  been  formulated  or  is  under  consideration  with  a  view  to

 increase  the  productioa  andif  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steet  &  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (2)  32,000
 tonnes.

 (b)  The  second  phase  of  25,000  tonnes  per  annum  has  been  commissioned  towards
 the  end  of  1977,  taking  the  present  capacity  of  BALCO  to  50,000  tonnes  per  annum.  The
 third  phase  (25,000  tpa)  is  ready  since  December,  1977  and  is  likely  to  be  commissioned

 during  June,  1978  when  power  is  likely  to  be  made  available  by  Madhya  Pradesh  Electricity
 Board.  The  fourth  and  final  phase  (25,000  tpa)  will  be  ready  by  August,  1978  and  is
 scheduled  for  commissioning  during  the  last  quarter  of  1978  when  the  required  power  is

 expected  to  be  made  available  by  MPEB.

 मेंगानीज  arc  इण्डिया  लिमिटेड  में  श्रमिकों  को  wa  nad  दिया  जाना  प्रौर  सजूरी  ae

 का  स्थापित  feat  जाना

 3187.  श्री  कचरलाल  हेमराज  जैन  :  क्या  संसदीय  ty  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मेंगानीज  श्र  इंडिया  लिमिटेड  में  नियुक्त  श्रमिकों  को

 च  नापत्थयर  आदि  जैसे  mer  खनिजों  संबंधी  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  तुलना  मेंਂ  aga  कम

 मजूरी  मिलती  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मजूरी  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 att

 क्या  खनिजों  संबंधी  काम  करने  वाले  सभी  श्रमिकों  के  लिथे  समान  मजूरी  का  सुझाव
 देने  हेतु  एक  मजूरी  बोर्ड  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  में  गानीज  are  इंडिया  लिमिटेड  में  श्रमिकों  को  दी

 जनि  वाली  मजदूरी-दरें  न्यूनतम  शधिनियम
 के

 श्रधीन  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  के  श्रनुसार
 हैं  ।  ये  मजदूरी-दरें  इस्पात  ate  सीमेंट  उद्योगों  कैप्टिव  अयस्क  श्रौर  चूना  पत्थर

 खानों  में  व्याप्त  मजदूरो-दरों  से  कम  जहां  मजदूरी-दरें  द्विपक्षीय  समझौतों  द्वारा  नियमित  की  जाती

 त्रौर  सरकार  श्रामदनी  तथा  कीमतों  संबंधी  एक  समेकित  नीति  बनाते
 समय  सम्पूर्ण  प्रश्न  की  पुनरीक्षा  करेगी  ।

 बोड़ी  उद्योग  में  ठेका  पद्धति  समाप्त  करना

 3188.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  ह... जन  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि

 क्या  उनको  पता  है  कि  बीड़ी  उद्योग  से  संबंधित  उद्योगपति  ठेका  श्रम  पद्धति  से  काम

 करवा  रहे  हैं श्रर  इस  प्रकार  श्रमिकों  को  उचित  झादि  से  वंचित  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  बीड़ी  उद्योग  में  ठेका  पद्धति  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 > न

 (7)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  ठेका  श्रम  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  में

 श्रमिकों  तथा  wea  व्यक्तियों  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  और  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  ant):  श्रौर  यह
 राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  भाता  है  ate  बीड़ी  उद्योग  के  संबंध  में  ढेका  श्रम  श्रौर
 अधिनियम  के  अधीन  सरकार पै  संबंधित  राज्य  सरकार  हैं  ।

 ह
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 ग्राशय  महामंत्री  मध्य  प्रदेश  राज्य  ट्रंड  यूनियन  कांग्रेस  के  तार ख  1977

 के  were  से  जिसमें  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  बीड़ी  उद्योग  में  ठेका  श्रम  के  उन्मलन  का

 सुझाव  दिया  गया  है  इस  श्रभ्यावेदन  को  ठेका  श्रम  श्रौर  के  ग्रघान

 प्रावश्यक  कार्रवाई  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ।

 Detention  of  Indians  in  China

 89.  Shri  Yagya  Datt  Sharma

 Shri  Subhash  Ahuja

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  Indians  are  still  under  detention  in  China;  erd

 (b)  if  so,  the  number  thereof  and  the  details  of  efforts  made  for  their  release

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu) :
 (a)  &  (b)  While  Government  have  no  information  regarding  the  precise  numter  of
 Indians  who  may  be  held in  detention  in  China,  the  Indian  Embassy in  Peking  has  exercised
 consular  access  in  the  case  of  those  few  who  were  in  the  detention  and  who  have  subsecuently
 been  released  by  Chinese  authorities.

 | भ २३  to  be  deposited  by  Textile  Mills  M.P

 3190.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and
 Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  annual  amount  of  Provident  Fund  yet  to  be  deposited  at  present  by  seven
 textile  mills  running  under  the  contro!  of  Madhya  Pradesh  Textile  Industry  Corporation
 and  the  number  of  years  to  which  this  amount  of  arrears  pertains;

 (b)  the  amount  of  Provident  Fund  outstanding  against  each  of  the  owners  of  these  mills
 before  they  came  under  the  control  of  this  Corporation  and  who  will  deposit  this  amount  at
 present;  and

 (c)  the  time  by  which  the  amount  of  provident  fund  will  be  deposited  by  the  (01
 poration  and  former  owners  of  these  mills  and  the  amount  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs  (Dr.  Ram
 Kirpal  Sinha)  :  (8)  8110  (0)  Astatementis  attached.  [Placedin  Library.  See  No.  L.T.-1826/78]

 (c)  Claims  for  the  entire  amount  due  have  been  filed  with  the  Claims  Commissioner
 appointed  under  the  Sick  Textile  Undertakings  (Nationalisation)  Act,  1974

 गुजरात  राज्य  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 3191.  Sto  पी०  जो०  मावलंकर  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उन्होंने  हाल  में  गुजरात  की  राजधानी  गांधीनगर  का  दौरा  कया  था  प्रौर  वहां  पर
 राज्य  के  स्वास्थ्य  मंत्री  एवं  अन्य  afianfrat  के  साथ  ग्राम्य  स्वास्थ्य स्प  req  के  विभिन्न  पहलुझ्नों  पर

 चीत की  थी  !

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है
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 सर्कार दरकार  a  राज्य  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  प्रधिक  संख्या  में क्यो  ग
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  स्थापना  करने  के  लिये  अ्रधिक  केन्द्रीय  सहायता  की हि  नग  ote  मांग  की  है  ,  are यदि  at  at

 तत्सबधा  मम्व्य  बात  क्या  ae

 केन्द्र  सरकार  की  ads  राज्य  सरकार  के  उक्त  प्रस्तावों  के  वारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  wrarat  प्रसाद  यादव  केन्द्री य

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  4  1978  को  श्रहमदाबाद  गय ेथे  न  कि  गांधानगर  |  वहां  उन्होंन

 राज्य  के  स्त्रास्थ्प  राज्य  सरकार  के  स्वास्थ्य  सेवा  चिकित्सा  शिक्षा  निदेशक

 श्रौर  अ्राववद  निदेशक  के  साथ  स्वास्थ्य  सेवायों  ate  चिकित्सा  शिक्षा  संबंधी  विभिन्‍न  समस्याश्रों  प्रस्तावों
 के

 बार में  एक  बठक  था

 we  इस  विचार-विमश  में  यनिसेफ़  वाहनों  को  बदलने  1449  से  कम  आय  वाल

 बच्चों  का  मुफ्त  निदान  श्रौर  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  faq  दो  उप-केन्द्रों  का  दर  स  उप-कन्द्रों  का  दर्जा

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  कन्द्रों  का  संख्या  दुगनो  स्वैच्छिक  संगठनों  का  सहयोग  केन्द्र  श्रौर  राज्य

 द्वारा  उन्हें  समाज  श्रनुदान  देने  ऐसे  दूरस्थ  तथा  श्रादिवासी  क्षत्रों  में  जहां  डाक्टर  जाना  नहीं  चाहते

 झावास-सह-क्लिनिक  की  जैसे  विपथों पर  चर्चा  हुई  ।  बी०  ज०  मेडिकल  अ्रहमदाबाद

 श्रौर  एम ०  पी०  शाह  मंडिकल  जामनगर  में  सीटों  के  मल  रूप  में  रखने  त्रौर  मेडिकल  काल  में

 सीटों  की  संख्या  बढ़ाने  संबंधी  मामलों  पर  भी  विचार-विमर्श  हुआ  ।  चिकित्सा  शिक्षा  के  लियें

 खरतदान  अयाग  जेसा  एक  निकाय  बनाने  के  प्रश्न  को  भी  उठाया  गया  था  |

 इन  प्रस्तावों  जाच  जा  र  तै i  |  तथापि  इन  प्रस्तावों  के  लिये  भारत
 सरकार

 ने

 सहापता  देने  का  कोई  बचन  नहीं  दिया  है  ।  संत्रोगवश  राज्य  सरकार  को  यह  सझाव  दिया  गया ह डे  कि

 श्रापवद  का  विकास  fear  जाये  शरार  प्रत्येक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  का

 एक-एक  डाक्टर  sar  किया  जाए  |

 av  1978  में  स्मारक  डाक  टिकटों  का  जारो  किया  जाना

 3192.  श्री  पी०  त्ो०  मावलंकर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1978  में  विशेष  स्मारक  डाक  टिकटें  जारी  करने  का  कोई  कार्यक्रम

 बनाया  है  भौर  क्या  उपरोक्त  कार्यक्रम  में  संशोधन  किया  गया  है  या  बाद  में  किये  जाने  की  संभावना

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 उपरोक्त  डाक  टिकट  कुल  कितनी  धनराशि  की  जारी  की  जाती  और

 उपरोक्त  वर्ष  में  देश  और  विदेश  में  टिकट  संकलनकर्ताओं  द्वारा  उक्त  विशेष  डाक  टिकटों

 की  कितनी  बिकी  होने  की  7~s  और  यह  उपरोक्त  डाक  टिकटों  की  कुल  बिक्री  के  कितने  अनुपात

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  जी  हां  ।  इसमें  दो  डाक  टिकटों

 को  शामिल  करते  हए  alt  तक  दो  बार  संशोधन  किया  गया  है  इस  में  तभी  संशोधन  किया

 जाता जबकि  वह  निहायत  हो

 वषे  1978 के  दौरान  विशेष/स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के  कार्येक्रम  की  एक

 प्रतिलिपि सभा  पटल  पर  रखी  जाती है
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 1977 में  7.875  करोड़  ।

 विदेशों में  वर्ष  1977 में  4,8  6,158  रु०  83  पृ०  की  बिक्री  हुई थी  ।  फिलाटली  ब्यूरो/काउंटरों
 To के  जरिये  फिलाटली  संग्राहकों  को  1,57, 44,746  रु०  15  के  डाक  टिकट  बेचे  गए  फिलाटली

 संग्राहकों  को  फिलाटली  ब्यूरों/काउंटरों  के  जरिए  पिछने  वर्ष  जो  बिक्री  की  गई  उस  का  शत

 1:4.85  है  ।

 विवरण

 a
 वर्ष  1978

 के
 दौरान  विशेष/स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने

 का
 कार्यक्रम

 हाड
 क्रम  डाक  टिकट  का  विवरण

 '
 जारी करने

 .

 मूल्य

 सख्या  की  तारीख  टिकटो ं|
 की  संख्या

 oc

 15-1-78  2  5,100 ae

 प्रशांत  क्षेत्र  यात्रा  संस्था  का  सम्मेलन  23-1-78  100

 तीसरा विश्व  पुस्तक  मेला  11-2-78  100

 25 21-2-78

 23-2-78  25 गह

 मोहनलाल दलपत  16-3-78  25

 सुरयंय सेन  22-3-78  25

 200 4-  4-78

 चालि  चैपलिन  25 16-4-78

 10  बयामा  प्रसाद  मखर्जी  23-6-78  25

 11.0  बेथून  0(0-7-78  25  बाद  में  जोड़ा

 12  17-9-78  25 ई० ह
 वी०

 रामस्वामी

 13  उदयशकर  26-9-78  25

 14  वल्लतोलनारायण सेनोन  16-10-78  25

 15  बाल  दिन  14-11-78  25%

 16  00-11-78  बाद  जोड़ा फ़ाज  श्युबर

 गया  मलय

 रित  करना  है
 17.

 x  ति  ५
 1978  25

 सीरीज

 1,  भ्राधुनिक  भारतीय  चित्रकला  कला  की  चौथी

 25,50 त्रेवाषिकी के  पर  )

 100,200

 2.  भारत  के  संग्रहालय  5-78  25,50

 100,200

 3.  भारत  के  भ्रा दिवासी  8-78  4  25,  50,  100, 200
 4.  wan  के  भित्ति faa  10-78  4  25  प्रत्येक

 ey
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 फाल्गन  25,  1899  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 नन नट  नथ  el

 soma  प्राप्त  फार्मासिस्टों  प्रशिक्षण

 3193.  श्रो  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगेकि

 क्या  सरकार  ने  सारे  देश  के  tendo  प्राप्त  फार्मासिस्टों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु

 राज्य  सरकारों  की  वित्तीय  सहायता  देने  की  कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  बनाई  हैं

 यदि  तो  उनका  मुख्य  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  ऐसी  योजनाओं  पर  प्रायोगिक  त्  या  सीमित  श्राधार  पर  विचार

 करना  चाहती  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद

 नही ं।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी

 रजिस्टडे  फार्मासिस्टों के  रजिस्ट्रेशन  के  लिए  न्यूनतम  weer  फार्मेसी  में  डिप्लोमा  कोसे

 चलाकर  फार्मासिस्टों  को  प्रशिक्षण  देने  का  काम  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  का  है  ।  इस  समय  फार्मसी
 में  कोप  की  शिक्षा  देने  वाली  लगभग  57  संस्थाएं  हैं  कालेज  तथा  पोलिटैक्निक्स )

 1976  में  फार्मसी  में  संशोधन  के  बाद  भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह

 दी  थी  कि  फार्मासिस्टों  के  लिए  प्रशिक्षण  की  सुविधाएं  बढ़ाई  जाएं  और  इस  प्रयोजन  लिए

 वर्तमान  संस्थाओं  में  दाखिलों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  सकती  साथ  ही  विज्ञान  कालेजों  और  पालिंटक्निकों

 में  उपलब्ध  सुविधाओं  का  भी  फार्मेसी  में  डिप्लोमा  कोर्स  के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  यह  भी

 स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  यद्यपि  फार्मासिस्टों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देने
 के  लिए  भारत  सरकार  की  कोई  योजना  नहीं  राज्य  सरकारें  इन  प्रशिक्षण  सुविधाओं  के

 विस्तार  पर  होने  वाले  ग्रतिरिक्त  aa  को  अ्रपने-प्रपने  वाधिक  योजना  बजटों  में  शामिल  कर  सकती  हैं  ।

 इसके  भ्रतिरिक्त  भारतीय  फार्मसी  परिषद  जेसे  श्रनक्वालिफाइड  फार्मासिस्टों  को  जो  औषधालयों

 तथा  अन्य  संस्थाओं  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  से  काम कर  रहे  हैं  और  जिनके  पास  मैट्रिकुलेशन  या  wa

 अ्रहेता है  फार्मसी  में  डिप्लोमा  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  ag  का  ७ न्डिन्सड  कोर्स  करने  की

 afa  देने  के  लिए  शिक्षा  विनियम  1972  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  यह

 रियायत सभी  को  दी  चाहे  किसी  राज्य  में  शिक्षा  विनियम  लाग  हुए  हों  या  न  हुए

 विभिन्न  परियोजनाओं  श्रौर  योजनाश्रों  को  देखने  के  लिए

 संसद  सदस्यों  के  लिए  दौ  रा

 3194.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  संसदीय  कार्य तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  परियोजनाओं  और  योजनाओं  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त

 करने  और  देखने  के  लिये  और  पूरे  देश  का  दौरा  करने  और  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लोगों  से  मिलने  हेतु

 संसद  संदस्यों  के  लिए  चयनात्मक  श्रध्ययन  दौरों  का  श्रायोजन  करने  की  प्रथा  area  करने  या  फिर  से

 प्रारम्भ करने  का
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 यदि  तो  कब  और  किस  प्रकार  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसदीय कार्य  शौर  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  :  और  संसद  सदस्यों  के  राष्ट्रीय

 के  दौरों  का  श्रायोजन  संसद  सदस्यों  के  निवेदन  या  अन्य  प्रकार  से  समय-समय

 थर  किया  जाता  है  ।  वर्ष  1977  के  दौरान  ऐसे  नौ  दोरों  का  श्रायोजन  किया  गया  था  ।  जनवरी  और

 1978  के  दौरान  दो  दौरों  का  ग्रायोजन  किया  गया  था  ।

 प्रश्न हो  नहीं  उठता

 भारतोय  टेलीफोन  उद्योग  लिमिटेड  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  टेलीफोन  तथा  तार  उद्योग

 श्रमरोका  द्वारा  शेयरों का  छोड़ा  जाना

 3195.  att  श्याम  सुन्दर  गुप्त :

 att  मुख्तियार fag  सलिक  :

 श्री  जी०  एम ०  बनतवाला  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 vor  इण्डियन  टेलीफोन  उद्योग  बंगलौर  में  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  टेलीफोन  तथा  तार

 भ्रमरीका  दवारा  अपने  शेयर  छोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंदी  नरहा९  प्रसाद  सुखदेव  जी  हां  ।

 फिलहाल  इन  शेयरों  को  भारत  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  की  शर्तों  पर  बातचीत  चल  रही

 राजनयिक  कार्मिकों  की  नियुक्ति  का  मानदण्ड

 3196.  MT  श्याम  सुन्दर गुप्त  :

 श्री  मुख्तियार fag  मलिक  :

 शी  जी०  ए  स०  :

 am  विदेश  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  राजनयिक  कार्मिकों  की  विदेशों  में  नियुक्ति  करने  के  सानदड
 को  युक्तिसंगत बनाने  का  और

 यदि  a,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  anita  :  और  विदेशों में  राजनयिक

 कार्मिकों  की  तेनाती  के  समय  संबद्ध  पदों  की  श्रपेक्षाप्रों  को  और  जिस  व्यक्ति  को  dam  करने की  सिफारिश

 की  जाती  है  इसकी  भाषा  संबंधी  ज्ञान  तथा  aqua  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  मोटे  तौर

 पर  यहू  कहा  जा  सकता  है  कि  इन  सारी  बातों  का  एक  संतुलन  ही  विदेशों  में  तैनाती  का  एक  संतोषजनक
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 1  6,  978.0

 2.
 ~  ee

 होज  खास  ea  के  लिय
 जापान

 ले
 उपकरणों

 का
 ood

 3197.  श्री  के०  क्या  संकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हौज  खास  crit  के  लिए  उपकरण  जापान  से  श्रायात
 गया और

 यदि  तो  एक्सचेंज  चालू  करने  में  श्रसाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  और  हौज  खास  एक्सचेंज

 में  दो  यूनिट हैं  ।

 यूनिट  1  के  उपस्कर  का  निर्माण  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  ने  किया  था
 ।  इसकी  क्षमता

 4,000  लाइनों  की  है  ।  यह  एक्सचेंज  दो  चरणों  में  चालू  किया  गया
 2500

 लाइनें
 18-10-76

 को  और  1500  लाइनें  17-12-77  को  चालू की  गईं  ।  प्रारंभिक  स्थापना  में  कुछ  विलंब  हो  गया  थे
 |

 यूनिट  Il  के  लिए  10,000  लाइनों  की  क्षमता  का  उपस्कर  जापान  से  मंगाया  गया  है  ।  निश्चित

 कार्यक्रम  के  श्रनुसार  यह  एक्सचेंज  25  1978  को  चालू  किया  गया  है  ।

 Wire  Required  for  Meeting  Shortage  of  Telephone  Connections

 +3189.  Shrimati  Chandravati  :  Willthe  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  number  of applications  for  telephone  connections  pending  in  one  year  as  per  plan
 for  providing  telephones  in  the  country  State-wise  and  when  they  would  get  their  turn  and
 the  number  of  days  after  which  a  telephone  connection  is  provided  to  an  applicant  after

 submitting  application  and  completing  all  the  formalities  therefor  as  also  the  details  of  the
 formalities  required  therefor  and  whether  these  formalities  are  strictly  complied  with  and
 if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (b)  the  quantum  of  wire  required  to  meet  the  shortage  of  telephone  connections  in

 the  country  and  whether  wire  of  the  required  length  is  manufactured  in  India  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :

 (a)  Number  of  applications  for  telephone  connections  pending.

 State-wise  waiting
 list

 as  on  31-12-77  is  as  follows

 Waiting
 list

 4231 A  ndhr  a  Pradesh

 Bihar  om  938

 Gujarat  including  Ahmeda  bad  City  21098

 Haryana  2158

 Himachal  Pradesh  493

 J&K  1181

 Karnataka  4780

 Kerala  8132

 Madhya  Pradesh  826

 Maharashtra  (including  Bo  mbay  City)  and  Goa  57197

 N.E.  Circle  covering  the  States  of  Assam,  Manipur,  Meghalaya,  Nagaland,
 Arunachal  Pradesh,  Mizoram,  Tripura.  605

 Orissa  160
 Punjab  9822

 ा
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 क

 518105
 जप  ह  के  Waiting

 list

 Rajasthan  ७  3749

 Sikkim  21

 Tamil  Nadu  4992

 U.P  ति  4838

 West  Bengal  including  Calcutta  City  26802
 16 Andaman  Nicobar  Islands

 Chandigarh  2089
 46017 Delhi

 Lakshadweep

 Pondicherry  .  35

 Daman,  Diu,  Silvasa  Mahe  49

 Total  1,99,788
 end

 2.  (a)  The  time  taken  to  provide  a  telephone  connection  after  an  application  has  been
 made  along  with  the  necessary  advance  deposit  varies  very  widely  from  place  to  place.  It
 also  depends  on  the  category  in  which  the  applications  are  registered.  The  actual  time
 varies  from  a  few  days  in  some  cases  to  over  10  years  in  others.  In  general  the  period  is
 short  in  smaller  places  and  long  in  larger  stations.

 Efforts  are  being  made  and  it  is  hoped  to  provide  telephone  connections  to  all  those
 nowwaiting  for  telephoneconnections  by  the  end  of  1980,  except  in  certain  areas  and  some
 of  the  largest  cities  inthe  country.  It  may  also  not  be  possible  to  provide  some  very  long
 distance  connections  from  the  smaller  exchanges  also.

 3(a)  Main  Formalities  required  for  provision  of  telephone  connections  :

 Applications  for  new  telephone  connections  are  to  be  submitted  on  prescribed  appli-
 cation  forms  costing  Rs.  10each.  Every  applicant  for  telephone  connection  is  required
 to  pay  an  amount  of  deposit  of  a  specified  sum  as  shown  below  :

 (i)  Own  Your  Telephone  Applications

 Capacity  of  exchange  System.

 10,000  lines  and  1,000  lines  and  above  Below  1,000  lines

 above  but  below  10,000
 lines

 Amount  of  deposit  Rs.  5,000  Rs.  4,000  Rs.  3,000

 (ii)  General  and  Special  Category  Applications.

 Type  and
 Capacity

 of  Exchange  Systems.  नाਂ

 Matered  Exchange
 Flat

 Rate
 Exchanges

 10,000  Below  Over  100.0  Under  Manual  M  ual
 lines  and  10,000  lines  100  lines  over  20  of  20  lines/
 above  lines  lines  pro-  or  less  pro-

 viding  viding
 restricted  restricted
 hours  of  hours  of
 service  service

 er
 Rs  Rs.  Rs.  Rs  Rs  Rs.

 Amount  of

 deposit  1,000  800  1000  800  600  400
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 The  applicants  are  brought  on  the  waiting  list  according  to  the  date  of  payment  of
 the  advance  deposit  an  d  are  given  connections  as  per  their  turn  on  the  waiting  list  ह  the

 category  in  which  they  have  applied.

 4.  (a)  The  above  formalities  are  generally  strictly  complied  in  all  cases.

 (b)  The  wire  is  required  not  only  for  providing  local  telephone  connections,  but  also

 for  opening  of  long  distance  P.C.  Os.  and  constructing  trunk  lines  to  small  exchanges.
 The  present  total  requirements  of  wire  for  all  these  purposes  is  about  7,000  metric  tons

 annually.  Generally,  adequate  quantities  of  wire  are  manufactured  in  the  country  to  meet

 these  requirements.  There  have  however  been  some  delays  in  deliveries  from  tme  to  time.

 गव्नसेंट  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिला

 3199.  डा०  बापू  कालदाते :

 थ्रो  यमुना  प्रसाद  शास्तवी  :

 क्या  स्वास्थ्यग्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गवर्नेमेंट  मेडिकल  कालेजों  में  विद्यार्थियों  के  दाखिले  के  लिए  सरकार  ने  कोई  मानक
 और  परीक्षायें  निर्धारित  की

 क्या  सरकार  के  इस  संबंध  में  वैसे  ही  कठोर  नियम  हैं  जैसे  कि  सरकार  द्वारा  सहायता

 प्राप्त  मेडिकल  कालेजों  के  लिए  निर्धारित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  जगदम्बी '  प्रसाद  :  जी

 at

 सरकारी  और  प्राइवेट  दोनों  प्रकार  के  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिलों  के  लिए  चयन  के

 मापदण्ड  और  कार्याविधि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  द्वारा  भारत  सरकार  का  श्रनुमोदन  प्राप्त  करने  के

 पश्चात्‌  निर्धारित  किये  जाते  हैं  और  ये

 छात्रों  को  दाखिला  देने  के  लिए  जो  मापदण्ड  द  जाते  वे  संलग्न  नोट  में  दिये

 गायें हैं  ।

 मेडिकल  कालेज  में  छात्रों  को  दाखिला  देने  के  लिए  उनका  चयन  पूर्णतया  उनके  गणों च्  के  श्राधार

 पर  किया  जाना  चाहिए  atc  इन  गुणों  का  करने  के  लिए  सारे  देश  में  एक  समान  मानदण्डों

 को  श्पनाया  जाना  चाहिए  जो  इस  प्रकार  हों  :--

 जिस  राज्य  में  केवल  एक  ही  मेडिकल  कालेज  है  ak  क्वालिफाइंग  परीक्षा  का  अ्रायोजन

 करने  वाला  एक  ही  विश्वविद्यालय/बोडं/परीक्षा  निकाय  है  तो  छात्र  द्वारा  ऐसी  क्वालिफाइंग  परीक्षा  में

 प्राप्त  किये  गये  wat  पर  विचार  करते  हुए  उसे  दाखिला  दिया  जाए  ।

 जिन  राज्यों  में  क्वालिफाइंग  परीक्षा  लेने  वाला  एक  से  ofa  विश्वविद्यालय/बो्ड/परीक्षा

 निकाय  है  जहां  एक  ही  प्राधिकरण  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  एक  से  अधिक  मेडिकल  कालेज
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 वहां  पर  प्रबेश  हेतु  एक  प्रतियोगिता  परीक्षा  श्रायोजित  की  जानी  चाहिए  ताकि  छात्रों  को  योग्यता

 का  समान  रूप  से  मूल्यांकन  किया  जा  सके  क्योंकि  विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  श्रायोजित  क्वालिफाइंग  परीक्षाओं

 के  स्तर  में  विविधता  हो  जाती  है  ।

 जिस  राज्य  में  एक  से  श्रधिक  मेडिकल  कालेज  हों  ak  क्वालिफाइंग  परीक्षा  लेने  वाला

 केवल  एक  ही  विश्वविद्यालय  बोर्ड  वहां  पर  सभी  कालेजों  के  एक  संयुक्त  चयन  ज बोड  का  गठन  किया

 3  ना  चाहि  य

 अखिल  भारतीय  प्रकृति  की  acqrai  में  छात्रों  को  दाखिला  देने  लिए  एक  प्रतियोगिता
 परीक्षा  श्रत्यावश्यक  है  |

 प्रवेश  प्रतियोगिता  परीक्षा  में  केवल  वहीं  छात्र  बैठने  के  पात्र  होंगे  जिन्होंने  मेडिकल  कोसे

 में  दाखिला  शीर्षक  वाले  फार्म  में  उल्लिखित  किसी  क्वालिफाइंग  परीक्षा  को  श्रनिवायं  रूप  से  पास  feat

 किन्तु  जो  छात्र  किसी  ऐसी  क्वालिफाइंग  परीक्षा  में  बेठा  है  जिसका  परिणाम  घोषित
 न  gar

 ऐसे  छात्र  को  प्रवेश  प्रतियोगिता  परीक्षा  में  श्रस्थायी  तौर  पर  बैठने  की  शग्नमति  दी  जा  सकती  है  श्रौर

 यदि  मेडिकल  कोसं  में  दाखिले  के  लिए  उसका  चयन  हो  जाए  तो  ऐसी  स्थिति  में  उसे  तब  तक  इस  कोसे

 में  दाखिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जब  तक  कि  वह  क्वालिफाइंग  परीक्षा  में  उत्तीण  नहीं  हो  जाता

 (1)  जिन  मेडिकल  कालेजों  में  छात्रों  की  क्वालिफाइंग  परीक्षा  अथवा  उच्चतर  परीक्षा

 में  प्राप्त  किये  गये  sat  के  श्राधार  पर  दाखिला  far  जाता  (2)  जिन  प्रवेश  प्रतियोगिता

 का  श्रायोजन  छात्रों  के  चयन  के  लिए  किया  जाता  है  ak  जिनमें  छात्रों  के  ak  विज्ञान
 के  विषयों  में  कुल  मिलाकर  50  प्रतिशत  aa  होने  उन  मेडिकल  कोर्सों  में  दाखिला  लेने  के  लिए

 यह  है  कि  म्रंग्रेजी  ak  विज्ञान  के  विषयों  में  कल  मिलाकर  छात्र  के  50  प्रतिशत  से  कम  प्रंक

 न अ्राएं

 जहां  तक  जाति|श्रनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  संबंध  है  उनको  मेडिकल

 कास  में  दाबिता  प्राप्त  करने  के  लिए  श्राम  उम्मीदवारों  के  लिए  निर्धारित  so  प्रतिशत  wat  के  बजाए

 कम  से  कम  35  प्रतिशत  wa  प्राप्त  करने  अनिवायं  हैं  । ः

 भारत  सरकार  की  स्वप्रेरणा  पर  अथवा  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  के  शझ्राघार  पर  सुपात्र

 उम्मीदवारों  के  मामलों  में  aah  की  न्यूनतम  प्रतिशतता  को  शिथिल  करने  का  श्धिकार  होगा ।

 राज्य  सरकारों  तथा  विश्वविद्यालयों  के  श्रधिकारियों  को  चाहिए  कि  वे  क्वालिफाइंग|प्रतियोगिता

 परीक्षा  के  आयोजन  से  पहले  जाति|/प्नुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  के  लिए
 पढ़ाई  की  विशेष  ers  का  प्रबन्ध  करें  ताकि  मेडिकल  कोस  में  दाखिला  प्राप्त  करने  वाले  उम्मीदवार

 योग्यता  के  उपयुक्त  स्तर  को  प्राप्त  कर  सकें  ।

 जो  उम्मीदवार  क्वालिफाइंग  परीक्षा  में  प्राप्त  wat  के  धार  पर  मेडिकल  कोस  में  दाखिला

 aq  का  भ्रन्यथा  पात्र  हो  यदि  उसने  एन०  सी०  सी०  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  लिया  हो  या  खेलों

 श्रादि में  भाग  लिया हो  तो  उसे  अंकों  में  2  प्रतिशत  की  रियायत  दे  दी  जाए  ॥
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 ara  1  6,  978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 500  जनसंख्या  बाले  तथा  1500 से  ofan  HATA  वाले  गावों  में  19  11.0  के  दौरान  डाकघर  खोला  जाना

 3200.  डा०  बापु  कालदाते :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977  में  500  की  जनसंख्या  वाले  1500  सें  जनसंख्या  वाले  गांवों

 में  कितने  डाकघर  खोले  श्रौर

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  पत्रों  के  नियमित  वितरण  के  लिए  कोई  प्रबंध  किए  गए  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  श्रौर  वांछित  सुचना  एकव

 को  जा  रही  है  ग्रौर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 दिल्लो  टेलीफोन  विभाग  में  197,  198  श्रौर  199  टेलीफोन  नम्बरों की  सेवा  में  सुधार

 3201.  चौधरी  ब्रह्मा  प्रकाश :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पि | कि  |  लला  टेलीफोन्स  की  197,  198  श्रौर  199  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  विशेष

 श्रयास  किये  गये  हैं  ;

 क्या  इन  सेवाओं  के  असंतोषजनक  कार्यकरण  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कभी
 > कोई  जांच  की  गई  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  श्रौर जो  जांच  की  गई  है  उसका  व्यौरा  क्या

 ar

 क्या  इन  महत्वपूर्ण  सेवाओं  का  संचालन  करने  वाले  कुछ  भ्रधिकारी  at  कर्मचारी

 वाह  पाये  गये  शर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  198  झ्र  सेवाओं  की  शआवधिकनेमी  जांच ।

 (ii)  ‘197’  की  पोजीशनें  हाल ही  में  50  से  बढ़ाकर  70  कर  दी  गई  हैं

 (iii)  '199'  सहायक  सेवा  में  24  ग्रतिरिक्त  पोजिशनें  जोड़ी  जाएंगी  ।

 (iv)  विशेष  सेवाग्रों  के  कार्यकरण  की  बारी-बारी  से  जांच  विभिन्न  एक्सचेंजों  से  की  जाती  है

 और  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 जी  नहीं  ।  जांच  में  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ताकि  बेहतर  सेवा  सुनिश्चित

 की  जा  सक े।

 जी  नहीं  ।  कमंचारियों  की  are से  सामान्य  रूप  से  कोई  लापरवाही  नहीं  होती  है  जब

 आवश्यक  समझा  जाता  है  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 जनपथ  टेलीफोन  केन्द्र  का  श्रसंतोषजनक कार्यकरण

 3202:  चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  बात  उनके  ध्यान  में  ई  है  अथवा  उनके  ध्यान  लाई  गई  है  कि  जनपथ  टेलीफोन

 एक्सचेंज  में  टेलीफोनों  का  का्येकरण  बहुत  दोषयुक्त  है  तथा  इस  एक्सचेंज  के  भ्रन्तगंत  जो  प्रयोक्ता  हैं  उन्हें

 उनके  टेलीफोन  सामान्यतया  खराब  रहने  के  कारण  भारी  पुविधा  होती
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 न  विन

 waaaTe  करने  कें mig  WAT  gay चपनप्न  में  क्या  श्रादेश  दिए  गए  हैं खराबियों  के  बारे  में  शिकायतों  की

 क्योंकि  इस  एक्सचेंज  में  की  जाने  वाली  शिकायतों  को  ध्यानपूवकं  अर  घंटों  तक  सुना  नहीं  जाता  श्रौर

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 संचार  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  नहीं  ।  जनपथ  टेलीफोन  एक्सचेंज

 का  कार्यकरण  सामान्य  है

 जी  नहीं  शिकायतें  दूर  करने  में  कोई  ग्रसाधारण  विलम्ब  नहीं  होता  दोप  दूर  करने

 में  श्रौसतन  2.1  घंटे  का  विलम्ब  होता है

 एक्सचेंज  के  कार्यकरण  पंर  पूरी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 इस्पात  के  पिण्डों  का  उत्पादन

 3203  श्री  यशवन्त  बोरोले  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिए  बड़े  dart  पर  इस्पात  के  पिण्डों  अदि  के  उत्पादन  कि

 विस्तार  करके  प्रमुख  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  स्वयं  को  तैयार  कर  लिया  2;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  ही  इस्पात  उत्पादन  करने  के  लाभ  को  खोकर  बड़े

 पैमाने  पर  लोह  अ्रयस्क  की  सप्लाई  करने  के  लिए  अन्य  देशों  के  साथ  कुछ  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये

 गए  alt

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  far  हमारे  इस्पात  संयंत्र

 सभी  किस्मों  के  लिए  पुरी  क्षमता  से  चलें  ate  केवल  फालतू  श्रयस्कों  का  ही  निर्यात  किया  जाए ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  (att  बीजू  पटनायक  देश  में  इस्पात  बनाने  की  क्षमता  का  विस्तार

 alaaad:  ग्रान्तरिक  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  att  यदि  कुछ  शभ्रान्तरिक

 मांग  पूरी  करने  के  बाद  बच  जाता  है  तो  उसका  निर्यात  कर  दिया  जाता  है  ।  बन्दरगाह  पर  एक

 तोन्मूख  धमन-भट्टी  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 नहीं

 देश  में  इस्पात  कारखानों  की  लोह  श्रयस्क  की  श्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 प्राथमिकता  दी  जाती  ale  ग्रान्तरिक  श्रावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  पश्चात्‌  ही  लोह  झ्यस्क  का

 निर्वात  किया  जाता  है  |

 Districts  declared  Backward  in  States  from  the  point  of  view  of  postal  facilities

 3204.  Shri  Meetha  Lal  Patel  ;  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  tostate  :

 (a)  whether  some  districts in  various  States  have  been  declared  backward  from  the
 point  of  view  of  posts  and  Telegraphs  and  Telephone  facilities  in  the  country;

 (b)  ifso,  the  names  of  such  districts  State-wise  as  also  thecriteria  adopted  for  decla-
 ring  these  districts  as  backward  ;

 (c)  whether  a  few  areas  in  some  districts  of  Rajasthan  have  been  declared  backward
 though  many  districts  of  the  State  come  under  this  category  from  geographical  point  of
 view  and  if  so,  the  reasons  therefor:  and

 (d)  whether  Sawai  Madhopur  district  of  Rajasthan  has  not  been  declared  backward
 though  this  area  consists  of  uneven  Jand  hill  tracts,  forests,  ravines  etc.  and  is  unfested  by

 district  ?
 dacoits  and  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  time  by  which  it  will  be  declared  a  backward
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 क

 The  Minister  of  State  हा  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :
 (a)  Postal  :  Yes,  Sir.

 (b)  Anareais  declared  backward  from  the  postal  point  of  view  if  the  same  is  declared
 backward  by  the  State  Government  and  recommended  by  the  concerned  Postmaster
 General  forsuch  a  declaration.  However,  cases  where  the  area  isnot  declared  as
 backward  by  the  State  Government,  but  lags  behind  in  respect  of  postal  facilities,  the  same
 may  be  declared  as  such  after  taking  into  account  the  averages  of  area  and  population
 served  per  post  office  in  the  said  area  as  compared  to  those  of  the  Circle  as  a  whole  and  of
 other  areas  already  declared  as  backward.

 A  State-wise  upto  date  list  of  area  declared  backward  from  postal  point  of  view  is
 enclosed.  (Annexure-I).  [Placed  in  Library,  See,  No.  L.T.-1827/78]

 (c)  Yes,Sir,  as  mentioned  in  the  enclosed  list.  [Placed  in  Library  See  No.  L.T.-1827/78]
 No  other  area  in  Rajastan  has  been  recommended  for  such  declaration.

 (d)  Sawai  Madhopur  district  has  not  been  declared  as  backward.  The  same  can  be
 declared  backward  after  it  is  declared  as  such  by  the  State  Government  or  recommended  by
 the  Postmaster-General  for  such  a  declaration.

 Telecommunication  :

 (a)  &  (b)  Yes,  Sir.  Some  of  the  districts  in  various  States  have  been  declared  as
 backward  for  provision  of  telegraph  and  telephone  facilities.  A  list  of  such  districts  is
 given  in  the  Annexure-II.  This  is  based  on  thelists  of  backward  areas  prepared  by  the  State
 Government  and  the  Planning  Commission.

 (c)  Out  of  26  districts  in  Rajasthan,  16  districts  have  been  categorised  as  backward
 for  telecom.  development.  This  is  based  on  the  list  of  such  areas  obtained  through  the
 Planning  Commission.

 (0)  Yes,  Sir.  Sawai  Madhopur  district  is  not  in  the  list  of  backward  areas  referred  to
 in  (c)  above.

 जड़ी-बूटी  परम्परागत  दाइयों  श्रौर  चिकित्सकों

 का  प्रशिक्षण

 3205.  श्री  सुरेन्द्र  बिक्रम  :  क्या  स्वास्थ्य  ak  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  इस  समय  बहुत  बड़ी  संख्या  में  जड़ी-बूटी  परम्परागत

 दाइयां  शौर  चिकित्सा  व्यवसाय  कर  रहे  हैं  जिन्होंने  प्राचीन  चिकित्सा  पद्धतियों  में  विस्तृत  प्रशिक्षण  ले

 रखा  है  अ्रथवा  उन्हें  उपचार  की  दक्षता  पीढ़ी-दर-पीढ़ी  प्राप्त  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  परम्परागत  चिकित्सकों  श्रौर  दाइयों  को  पर्याप्त  स्तर  पर

 प्रशिक्षण  देने  का  है  ताकि  मामूली  खर्चे  पर  स्वीकार्य  चिकित्सा  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 at
 शौर  गांवों  के  लोगों  को  चिकित्सा  सहायता  देने  में  परम्परागत  चिकित्सकों  sate

 हकीमों  श्र  होम्योपैथी  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  रहती  है  क्योंकि  उनमें  से  श्रधिकांश  लोग  ग्रामीण

 क्षेत्नों  में  ही  बसे  हुए  हैं  ।  वे  जो  उपचार  करते  हैं  वह  पूरी  तरह  उस  ज्ञान  पर  श्राधारित  है  जो  उन्होंने
 झपने  पुरखों  से  श्रजित  किया  है  ।  स्वास्थ्य  चिकित्सीय  देखरेख  प्रदान  करने  में  इन  चिकित्सकों को
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 दौरान

 पिक  उपयोगी
 बनाने  ste  उनकी  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना के

 उन्हें  श्रपनी-ध्रपनी  पद्धतियों  में  गहन  शिक्षण  देने  के  श्रतिरिक्त  सामुदायिक  स्वास्थ्य  जिसमें  निरोधी

 स्वास्थ्य  विज्ञान  श्रौर  निदान  की  विधियां  भी  सम्मिलित  श्ल्पकालीन  शिक्षण  देने  का

 विचार है  ।

 ग्राम  स्वास्थ्य  योजना  के  said  इन  परम्परागत  चिकित्सकों को  ग्राम  सभाओं  श्रथवा  श्रन्य  प्रति

 निधि  संगठनों  द्वारा  श्रपने-श्रपते  समदायों  में  से  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  के  रूप  में  शिक्षण  के  लिए  भी  चना

 जा  सकता है

 स्थानीय  धाल्रियों  अथवा  पर्यम्परागत  दाइयों  के  प्रशिक्षण  का  एक  विस्तृत  कार्यक्रम  भी  शुरू  किया

 गया  है
 ।

 ग्राम  समाज
 इन

 दाइयों  का  चयन  करेगा  श्रौर  उन्हें  प्रशिक्षण
 के  लिए  राजी  करेगा ।  यहं

 प्रशिक्षण  एक  महीने  की  wafer  का  है  जिसमें  उन्हें  300  रुपये  सौ  रुपये )  प्रतिमाह  की  शिक्षावत्ति

 दी  जाएगी  प्रशिक्षण  के  बाद  उनको  सुरक्षित  प्रसव  कराने  के  लिए  श्रपेक्षित  साधारण  वस्तुद्नों  का

 एक  किट  दिया  जाएगा  |  श्रावश्यकता  होने  पर  इस  किट  को  मृफ्त  बदल  fear  जाएगा  ।  यह  प्रशिक्षण

 प्रशिक्षण  काल  में  इन  दाइयों  को  महिलाओं  की  प्रसव
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  दिया  जाता  है  ।

 श्र  प्रसवोत्तर  देखरेख  की  बातें  सिखलाथी  जाती  इन  प्रशिक्षित  areal  का  उन  महिलाश्ों  जिनकी

 देख  रेख  करती  लघ  परिवार के  सिद्धान्त  का  प्रचार  करने के  लिए  भी
 उपयोग  किया  जाता है  ।

 Study  of  proceedings  of  Lok  Sabha  by  Ministries/Departments

 3206.  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour
 be  pleased  to  state

 (a)  the  arrangements  existing  in  the  various  Minisfries/Departments  to  study  the

 daily  proceedings  of  Lok  Sabha,  with  a  view  to  analyse  the  views  expressed,  points  raised,
 criticism  and  suggestions  made  by  the  Member  during  the  Question  Hour  and  Debate  on
 other  items  and  for  taking  appropriate  action  thereon  so  that  Member  may  not  have  to
 stsess  these  points  time  and  again  during  subsequent  debate  on  those  issues;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  improve  and  make  the  existing  arrangements  satisfactory
 and  effective  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)  (a)  The
 procedures  to  be  followed  by  Government  Departments  in  handling  different  items  of  Par-
 liamentary  Work  are  contained  in  the  for  Handling  Parliamentary  work  in

 copies  of  which  are  available  in  the  Parliamentary  Library

 (b)  The  provisions  of  this  Manual  are  considered  to  be  effective

 Increase  in  Skin  Diseases

 3207.  Shri  Surendra  Bikram :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleas-
 ed  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  an  increase  in  skin  diseases in  the  country
 as  a  whole  and  widely  prevalent  almost  in  every  family  and  the  number  of  patients  suffer-
 ing  therefrom  are  increasing  in  hospitals  and  newspapers  are  full  of  advertisements  of  medi-
 cines  for  scabies;  and

 (b)  whether  Government  have  found  out  the  causes  thereof  and  the  facts  that  came  to
 light  as  a  result  thereof  and  the  step  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav)  :(a)  Nosurvey  has  beenconducted  by  the  Government  to  determine  whether
 there is  an  increase  in  skin  diseases in  the  country  as  a  whole  and  whether  these  are  widely

 revalent  almost  in  every  family.  However,  it  has  been  observed  that  there is  a  gradual increase  in  the  number  of  patients  suffering  from  skin  diseases  in  the  major  hospitals  of
 thi.
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 (0)  Rapid  urbanisation  and  industrialisation,  apart  from  a  many  other  causes,  are
 two  major  factors  responsible  for  skin  diseases.  Adequate  specialised  facilities  for  diagnosis
 and  treatment  of  skin  diseases  are  available  in  city  hospitals  and  the  existing  medical  colleges.

 Mica  Mining

 3208.  Shri  Chaturbhuj  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  towards  the  difficulties  in
 relation  to  the  mining  of  mica  in  Bhilwara,  Rajasthan

 (b)  whether it  is a  fact  that  the  production  of  mica  is  continuously  declining  in  Raj-
 asthan  and  the  strength  of  workers  has  gone  down  from  2500  to  500  and  there  are
 problems  in  regard  to  the  cutting  and  powdering  of  mica;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  respect  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  production  of  mica  in  Rajasthan  has  declined  from  2143  tonnes  in  the  year
 1972  to  845  tonnes  in  the  year  1976.  According  tothe  figures  published  by  the  Directorate
 General  of  Mines  Safety,  Ministry  of  Labour  the  strength  of  workers  in  Mica  Mines  in
 Rajasthan  has  gone  down  from  1635  in  the  year  1972  to  1196  in  the  year  1975.  Rajasthan
 mica  has  been  facing  a  problem  in  regard  to  meeting  the  quality  specifications  required
 for  export.  One  of  the  problems  in  this  connection  has  been  shortage  of  skilled  labour.

 (c)  MITCO  has  set  up  a  Mica  Training-cum-Purchase  Centre  at  Bhilwara,  so  that  the
 acceptability  of  the  Rajasthan  mica  for  export  may  improve.  MITCO  has  also  arranged
 for  visits  of  foreign  experts  to  Rajasthan  for  assessing  the  suitability  of  Rajasthan  mica  for
 use  in  their  factories.  It  has  also  drawn  up  a  programme  to  purchase  Rajasthan  mica  to
 the  tune  of  about  Rs.  20  lakhs  by  the  end  of  the  current  financial  year.

 Supply  of  Thick  Stainless  Steel  Sheets  to  a  Private  Company

 3209.  Shri  Sukhendra  Singh  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  quota  of  thick  stainless  steel  sheets  has  recently  been  supplied  to  a
 big  private  company  instead  of  Mineral  and  Metal  Trading  Corporation  in  the  public  sector;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor,  whether  profit  earned  on  this  account  will  acctue  to
 the  private  company  and  not  to  the  corporations;

 (c)  the  estimated  profit  likely  to  accrue  to  this  private  company;  and

 (d)  the  number  of  such  quotas  given  to  the  private  companies  in  1977-78  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  to(d)  :
 There  is  no  control  on  the  distribution  of  different  categories  of  steel  at  present  and  the
 question  of  any  does  not  arise.  The  Minerals  and  Metals  Trading
 are  canalising  agents  for  import  of  stainless  stee!  sheets  and  they  sel]  such  imported  sheets
 to  various  users.  They  do  not  buy  stainless  steel  sheets  from  Alloy  Steels  Plant,  Durgapur.
 The  stainless  steel  sheets  and  plates  produced  by  Alloy  Steels  Plant,  Durgapur  are  sold  by
 them  to  various  users,  both  in  the  Public  and  the  Private  Sectors.

 मेर-सरफारो  क्षेत्र  में  fera  इस्पात  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण|

 3210.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  क्या  इस्पात झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार  समूचे  इस्पात  उत्पादन  को  सरकारी  क्षेत्र  में  लाने  के  उद्देश्य  से  गर-सरकारी

 क्षेत्र  में  स्थित  इस्पात  कम्पनियों  के  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
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 Far  सरकार  महसुस  करती  है  कि  टाटा  प्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  जैसी  इस्पात

 के  राष्ट्रीयकरण  से  किसी  सामाजिक-ग्राथधिक  उद्देश्य की  पूर्ति  होगी ?

 इस्पात  प्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नहीं ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 वायरलैस  टेलोफोन

 3211.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (#)  क्या  इंडियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  ने  एक  नये  टेलीफोन  का  जिसे  वायरलैस  टेलीफोन  कहा

 जाता  डिजाइन  dare  किया  2  ate  तत्संबन्धी  तकनीकी  डाटा  क्या  है  ;

 क्या  इसें  गांवों  एवं  नगरों  में  खुले  बाजार  में  बेचा  जायेगा  आर  इसकी  खुदरा  लागत  क्या

 होगी  ;  आर

 इस  टेलीफोन  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब  से  प्रारम्भ  होगा  और  यह  बाजार  में  कब

 उपलब्ध  होगा  ?

 संचार  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  इंडियन  टेलीफोन

 स्ट्रीज  लिमिटेड  द्वारा  एक  नई  टेलीफोन  प्रणाली  विकसित  की  जा  रही  है  जिसे  नाम  दिया

 गया  है  ।  यह  बेतार  सम्पर्क  के  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  काम  का  डिजाइन  इस  तरह

 बनाया  गया  है  जिससे  यह  30  किलोमीटर  के  बीच  श्रति  उच्च  आ्रावृत्ति  परिसर  हाई

 फ्रीक्वेंसी  में  काम  कर  रहे  किसी  भी  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  सम्पकं  साध

 शौर  सार्वजनिक  टेलीफोन  प्रणाली  के  रूप  में  इस  उपस्कर  के  प्रयोग  की  जांच  की

 जा  रही  है  इस  उपस्कर  की  व्यापारिक  स्तर  पर  इसका  उत्पादन  श्रौर  इसे  बाजार  में  लाए

 जाने  की  संभावनात्रों  के  बारे  इतनी  जल्दी  श्रनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 को  श्वेत  रखें  कनाडा  व्हाइट  श्रभियान

 3212.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  विदेश  मंत्री ak  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  को  श्वेत  ५  अभियान  की  जानकारी  है  जिसके  aaa

 भारतीयों  के  साथ  भेद-भाव  किया  जाता  है  ;

 क्या  उस  देश  में  स्थित  हमारे  उच्चायुक्त  से  इस  बारे  में  विस्तृत  रिपोर्ट  मांगी  गयी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  श्र

 सरकार  इस  बारे  में  क्या  उपाय  कर  रही  ह ै?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  AAV  Hee):  शरर  सरकार  कनाडा

 में  को  श्वेत  रखोਂ  कनाडा  के  श्रभियान  से  श्रवगत  सरकार  को  कनाडा-स्थित

 अपने  हाई  कमीशन  से  इस  बारे  में  समय-समय  पर  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 झ्ौर  हमारे  हाई  कमीशन  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  श्वेत  कनेडियाई  समृूदाय  के  कुछ  वर्गों

 में  यह  भावना  है  कि  दक्षिण  एशियाई  लोग  उन्हें  तथाकथित  तौर  पर  उनके  काम  से  वंचित  रख  रहे

 समायोजन  की  ऐसी  समस्याओं  का  सामना  कनाडा  में  अरन्य  आप्रवासी  समूदायों  को  भी  करना  पड़ा  है

 कनाडा  की  प्रादेशिक  तथा  संघीय  दोनों  सरकारें  इस  स्थिति  से  अवगत  हैं  झौर  इससे  निपटने

 86



 प्रश्नों  के  लि लखित  उत्तर
 फाल्गन  25,  1899

 के  लिए  कदम  उठा  रही  एक  ऐसे  ही  कदम  के  रूप  areal  सरकार  ने  भारतीय  प्रार्ध्ववासी

 डा०  उबाले  से  जातीय  भेदभाव  की  इस  समस्या  पर  एक  fre  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  ।  डा०

 उबाले  की  रिपोर्ट  की  व्यापक  रूप  से  प्रशंसा  की  गई  उसके  परिणामस्वरूप  ओए्टोरियों  मानव

 कार  grat  के  तीन  सदस्यों  में  उनका  नाम  भी  रखा  गया

 दिल्लो  में  नये  ट ेलौफोन  देना  तथा  नये  टे  लीफोन  एक्सचेंज खोलना

 3213.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  में  नये  टेलीफोन  देने  तथा  नए  टलीफोन  एक्सचेंज  खोलने
 के  लिए  कोई  समयबद्ध

 कार्येक्म  झ्ारम्भ  किया  गया  है

 )  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;
 शौर

 पत्र  देने  के  24  घंट  बाद  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  का  प्रबन्ध  कब  तक  हो  जाने

 को  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  श्रौर  दिल्‍ली  में  ट्लीफोन

 की  वर्तमान  झौर  प्रत्याशित  मांग  पूरी  करने  के के  लिए  ag  1978-79  श्र  979-80  के  दौरान  एक्सचेंज़ों

 गौरा की  स्थापना  का  ज़ो  अस्थायी  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया
 है

 उसका ब्य  स  प्रकार
 क

 दफन  एक्सचेंज वर्ष  दी  जाने  वाली  लाइनें

 1978-79  1600  विस्तार हद रा

 ”)  नेहरू  प्लेस  2000

 tr  तीस  हजारी  (25)  10,000

 eat  1700  विस्तार ”

 Ped  जनपथ  2000

 योग  27,300

 1979-80  फरीदाबाद  900  विस्तार

 जनकपुर  1200

 राजौरी  गाडन  6000

 गाजियाबाद-द  2000

 तीस  हजारी  (23)  10,000

 राजौरी  गाडन  (  53)  10,000

 ह ee  se  ed  mt  et

 योग  30,100
 ननवनकन बन बन ब् ना ना न  न  ना

 देश  में  शाक  arias  विकास  की  नई  नीति के के
 अनुसार  at,  दिल्‍ली  श्रौर

 >
 मद्रास  के  4  महानगरों  पर  बाहर  से  आने  वाले  लोगों  का  दबाव  कम  करने  n  लिए  कदम  उठाए  जा

 रहे  इस  नीति के  एक  रूप  में  इन  नगरों में  टलीफोन  की  वृद्धि  पर  पाबन्दी लगाने  का  प्रस्ताव
 है  ।  इस  प्रकार  निकट  भविष्य  में  दिल्‍ली  में  ग्रज्ी  मिलने  के  1  घन्टों  के  भीतर  टेलीफोन  कनेक्शन  देने

 की  योजना  बनाना  संभव  न  होगा
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 भारत  कत्याण  मंच  से  प्राप्त  श्रम्याबदन

 3214.  शी  बसन्त साठ  :  बया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  काडिनल  द्वारा  नेशनेलिस्ट  पादरियों  को  उनके  पद  से  हटाए  जाने  अ्ौर  भ्रन्य  सम्बद्ध
 मामलों  के  बारे  में  भारत  कल्याण  बम्बई  से  मंत्री  महोदय  को  दिनांक  16  1978  कौ

 एक  भ्रध्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या

 न्र उसमें  व्यक्त  विभिन्न  ्रभिमतों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह  att
 > उक्त  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा करन  का  प्रस

 बिदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  समरेन्द्र  HE):  झ्ौर  हां  ।  उक्त  पत्न  का

 सम्बन्ध  रोमन  कैथोलिक  समुदाय  से  है  ate  उसमें  यह  ary  लगाया  गया  है  कि  25  कैथोलिक  पादरियों
 > को  निरंतर  सताया  ग्रौर  परेशान  किया  जा  रहा  @)  बताया  जाता  है  कि  उनमें  से  कुछ  को  चर्च

 कारियों  ने  पादरी  की  afa  से  वंचित  कर  दिया  है  ।

 शौर  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  भारत  में  धामिक  संस्थात्ं  के  weedy  मामले

 में  उस  समय  तक  दखल  नहीं  दिया  जाय  जब  तक  कि  वे  कानून  तथा  संविधान  के  ढ़ाचे  के  sata

 काम  कर  रह  हों  ।  उपर्युक्त  पत्र  में  प्राइवेट  संस्था  लगाये  श्रारोपों  के  सिलसिले  में  उन  पादरियों

 से  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  जिन्हें  कि  इससे  प्रभावित  बताया  गया  है  ।  are  है  कि  चर्च  प्राधिकारी

 इस  मामले  को  उचित  त्रौर  विवेकपूर्ण  ढंग  से  हल  कर  लेंगे  जिससे  कि  चिता  या  विवाद  का  कोई  अवसर

 उपस्थित न  हो

 Agrelment  with  [ran

 3215.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  any  agreement  has  been  concluded  with  Iran  for  mutual  co-operation  in
 the  economic  scientific,  cultural  and  technical  fields;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu):

 (a)  &  (b)  During  the  discussions  held  at  the  time  of  the  visit  of  Shahanshah  of  Iran,  it  was
 agreed  that  the  two  countries  should  strengthen,  diversify  and  further  enrich  the  co-opera-
 tion  between  them  in  the  economic,  scientific,  technical  and  cultural  fields.  The  Joint
 Communique  issued  at  the  conclusion  of  the  visit  refers  to  new  areas  of  co-operation  which
 were  indentified  for  consideration.  These,  inter  alia,  include  offer  of  additional  crude  oil
 supply  by  [ran  on  credit  basis,  to  finance  or  participate  in  mutually  agreed  projects,  such  as
 the  Alumina  Project  for  the  Eastern  Coast  deposits  of  bauxite,  Paperand  Pulp  Factory
 for  Tripura  and  the  Second  Stage  of  Rajasthan  Canal.  It  was  also  decided  to  constitute  a
 Sub-Committee  on  Petro-Chemicals  for  pursuing  possibilities  of  bilateral  cooperation  in
 that  field.  In  the  cultural  field,  it  was  decided  to  establish  two  Chairs—one  at  Delhi  and
 another  at  Tehran—to  promote  research  and  study  of  the  history  of  Indo-Iranian  relations.
 India  also  agreed  to  assist  in  the  organisation  of  an  exhibition  of  Indian  Art  and  Culture
 in  Iran  in  1980.  Further  details  of  the  above  projects  are  to  be  worked  out  in  due  course.

 Mobile  Post  Offices  in  U.P;

 3217.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  mobile  Post  Offices  have  been  introduced  in  U.P.  ;
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 (b)  if  so,  the  number  of  such  Post  Offices  as  are  functioning  at  present;  and
 t  e  achieved  thereby  ? (c)  the  extent  to  which  success  is  likely t

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Urban  13  (including  2  motorised)
 Rural

 Total  5591

 (c)  In  addition  to  services  in  Urban  areas,  16726  villages,  not  having  post  offices.

 have  ‘been  provided  with  postal  counter  facilities,  through  rural  mobile  post  offices.

 Diversification  of  Production  in  Durgapur  Steel  Plant

 3218.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  production  in  Durgapur  Steel  Plant  is  being  diversified;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 The  Mhnister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (a)  and.

 (b)  Various  nroposals  for  diversifying  the  production  at  Durgapur  Steel  Plant  have  been,
 under  consideration  of  the  Steel  Authority  of  India  Ltd.  These  are

 (11)  Modification  of  the  skelp  mill  for  producing  special  steels  and  angles:

 (ii)  Installation  of  a  new  medium  structural  mill  to  produce  universal  sections;  and

 (iii)  Modification  of  the  fish  plate  plant.
 Due  to  financial  constraints  only  the  first  item  has  been  included  in  the  five  year

 Rolling  Plan.

 Acquisition  of  Properties  of  Bangladesh  Refugees

 +3219.  Shri  O.P.  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bangladesh  Government  have  taken  the  approval  of
 their  Parliament  to  acquire  the  property  of  those  persons,  who  had  left  Bangladesh  during
 the  Indo-Pak  conflict  of  1971  and  did  not  return;

 (b)  if  so,  whether  the  Government  of  India  have  taken  any  steps  to  get  the  compensa-.
 tion  paid  to  them  by  the  Bangladesh  Government  for  their  property;

 (c)  if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendra  Kundu)  +

 (a)  Bangladesh  Parliament  passed,  on  June  29,  1974,  Vested  and  Non-Resident
 Property  (Administration)  Act,  1974”.  This  Act  provides  for  taking  over  management
 and  control  of  Propertyਂ  and  ‘‘Non-Resident  Property”’  by  ‘Vested  and  Non-Resi-
 dent  Property  Management  with  Sub-Divisional  Magistrate  As  Chairman.
 These  Committees  were  dispensed  with  in  May,  1977,  and  instead,  Sub-Divisional  Officers
 were  made  in-charge  of  all  properties  within  their  respective  jurisdictions.  The  part  of  the
 Act  relating  to  would  enable  Bangladesh  Government  to  acquire  among
 others,  the  property  of  some  of  those  persons  who  left  Bangladesh  during  the  Indo-Pak
 conflict  of  1971  and  did  not  return.

 (b)  to  (d)  This  matter  was  taken  up  in  general  terms  by  India  in  official-level  talks
 with  Bangladesh  in  January,  1975,  and  again  during  the  State  visit  of  the  President  of  Ban-
 gladesh  to  India  ही  December,  1977.  However,  there  is  as  yet  no  inter-governmental  agree-
 ment  between  the  two  countries  on  the  question  of  such  properties.
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 थित
 cs  भवन  में  नेताजी  सुभाष  के  चित्र  के  ~~ e  सेः  क

 3220  :  श्वी  समर  गुह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संसद्‌  के  सेंट्रल  हाल  में  नेताज़ी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  चित्र  के  झनावरण  से  संबधित

 समारोह  के  बारे  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  किया  जाएगा  ;

 क्या  नेताजी  की  स्मृति  में  जारी  wea  डाक  टिकटें  फिर  से  प्रकाशित  की  जाएंगी  ;  ग्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  जी  नहीं  ।

 परम्परा  के  स्मारक  डाक  टिकटों  के  एक  बार  मूल  रूप  से  छापे  जाने  के  बाद

 उन्हें  पुनर्मुद्रित  नहीं  किया  जाता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जन्म  दर

 3221.  श्री  समर  गुह  :  कया  स्वास्थ्य  श्नौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ्य क्या  झ  न  क्षेत्रों  शर  वर्गों  का  पता  लगाने  के  लिए  विशेष  WEA a Ty  किये  गए  हैं  जहां श
 जन्म  दर  में  वृद्धि  हुई  र x  ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  > ष  ्

 यदि  तो  क्या  जनसंख्या  नियन्त्रण  के  लिए  प्रभावी  उपाय  हेतु  ऐसे  भ्रध्ययन

 हैं ;  wi

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  क्या  काय  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  )  भारत

 के  महापंजीयक  द्वारा  प्रकाशित  नमूना  पंजीयन  पद्धति  पर  श्राधारित  श्रनुमानित  जन्म  दरों  से  पता  चलता
 है  कि  विभिन्न  राज्यों  ak  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  तथा  वहां  के  ग्रामीण  एवं  शहरी  क्षेत्रों  के  जन्म-दरों

 को  क्या-क्या  प्रवृतियां  थीं  ।

 जनसंख्या  के  विभिन्न  वर्गों  के  में  यह  ब्यौरा  श्रलग-श्रलग  एकत्र  नहीं  fear  जाता
 ७

 विभिन्न  स्थानों  पर  किए  गए  अनुसंधान  सम्बन्धी  wert  में  जनसंख्या  के  विभिन्न  वर्गों  में  जन्म  क्षमता

 की  भिन्न-भिन्न  दरों  के  कुछ  श्रनुमान  उपलब्ध  हैं  ।  इनसे  सामयिक  परिवतेनों  का  पता  नहीं  चलता
 ~

 पिछले  पांच  वर्षों  (1972  से  1976  की  जन्मदरों  के  बारे  में  एक

 विवरण  संलगन  है  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1828/78]

 ऐसे  awe  एकत्न  करना  वांछनीय  होगा  ।

 जनसंख्या  के  विभिन्न  वर्गों  के  बारे  में  जन्म  दर  सम्बन्धी  ame  संकलित  करने  की

 हारिकता  पर  महापंज़ीयक  के  साथ  विचार-विमर्श  feat  जाएगा  ।

 Complaint  of  Veraval  Telephone  Ex  cha आए  a  aa
 ge

 +3222.  Shri  Dharamasinbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state  :
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर
 फाल्गुन  25,  1899

 (a)  whether  the  Indian  Rayon  Corporation  Limited,  Veraval  District  Junagarh,  Guja-

 rat,  has  sent  a  memorandum  about  the  Veraval  telephone  exchange  and  if  so,  the  details  of

 the  complaints  made  therein;  and

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sai)  :

 (a)  (0)  Yes  Sir,  Memorandum  has  been  received  from  Indian  Rayon  Corporation  Limi-

 ted,  Veraval.  The  main  demand  made  in  the  memorandum  and  the  action  taken  are  given
 in  the  annexure.

 Statement
 i  eee

 SI.  No.  Demand  Reply
 es  eee

 1.  Performance  of  the  Exchange.  Performance  of  the  oxctiange  is  constantly
 watched  and  remedial  action  taken.

 to  reduce  faults  due  to  corro-
 sion,  heavy  alignments  are

 being  gradually  replaced  by  underground
 cables.

 Direct  trunk  circuits  exist  to  Porbander, 2.  Direct  circuits  to  Probander,  Jamnagar,
 Bhavnagar,  Jetpur,  Amreli  and  other  Manavdar,  Dhorji,  Jamnagar,  Amreli
 centres  or  Saurashtra.  and  Junagarh.  One  more  circuit  15

 being  provided  to  Porbander.  Circuits
 to  other  stations  will  be  provided  as  and
 when  traffic  justified.

 3.  Direct  dialling  facilities  to  Ahmedabad,  Direct  operator  dialling  facility  is  already
 Baroda  and  Surat  etc.  provided  to  Ahmedabad.  The  existing

 volume  of  traffic  does  not  justify  the

 provision  of  this  facility  to  other  places.

 4,  Installation  of  auto  exchange  at  Veraval.  This  is  likely  to  take  time  due  to  acute
 shortage  of  automatic  exchange  equlp-
 ment.

 5.  Comnissioning  of  telex.  A201  telex  is  planned  to  be  commission-
 ed  in

 1978. --------

 Supply  of  Steel  Products  to  Gujarat

 3223.  Shri  Dharma  Sinhbhai  Patel:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  Pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  of  Gujarat  wrote  a  letter  on  13th  December,  1977  to  the
 Minister  of  Steel  and  Mines  regarding  the  shortage  of  pig  iron,  tin  plates,  black  and
 white  plates,  angles,  channels,  giders  etc.  faced  by  small  scale  industries  in  Gujarat  and
 if  so,  nature  of  the  demands  or  complaints  made  therein  ;  and

 (b)  the  month-wise  quota  to  Gujarat  in  1977,  till  November,  the  demand  made  and
 quota  supplied  in  December,  1977  and  quota  month-wise,  being  given  since  January,  1978  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (a)  The
 Industries  Minister  and  the  Chief  Minister  of  the  Government  of  Gujarat  wrote  to  the  Mini-
 ster  of  Steel  and  Mines  on  19-12-77  and  31-12-77  respectively  regarding  shortages  of  pig-
 iron  and  the  difficulties  reportedly  being  faced  by  the  small  scale  units  in  obtaining  supplies
 of  scare  items  like  hot  rolled  and  cold  rolled  sheets  through  the  local  stockyards  as  also
 requesting  for  according  necessary  priority  to  the  requirements  of  the  Gujarat  Small  Indust-
 ries  Corporation.
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 (b)  With  the  lifting  of  the  control  on  the  distribution  of  iron  and  steel  materials,  the
 system  of  allocating  ‘“‘quotasਂ  has  been  dispensed  with  and  there  is,  therefore,  no  State-
 wise  quota.  The  month-wise  details  of  supplies  by  the  Steel  Plants  under  SAIL  to  Gujarat
 State  from  April,  1977  to  January,  1978  are  given  below

 (Tonnes)

 Month  a
 Steel

 8308  21723

 11192  23211

 7555  14479

 4663  26678

 13698  24335

 September फ  13712  26387

 October"77  13914  19530

 42177  20100

 6280  27858

 January'78  12624  30062

 भारत  के लग्र  ना  & eed ea  लोहे  श्रौर  विशेष  इस्पात  को  मांग

 3224.  waaay  मेहता  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  wea  देशों में  भारत  के  कच्चे लोहे  ate  विशेष  इस्पात  की

 मांग

 (@)  यदि  तो  बया  भारत  उनकी  मांग  पूरी  करने  की  स्थिति  में

 (7)  क्या  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  के  कारण  मैं  सुधार  हनना  प्रौर

 (3)  यदि  तो  किस  सीमा  तक ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  RvET) py  :  विदेशों  में  भारतीय
 कच्चे  लोहे  की  मांग  विशेष  इस्पात  की  मांग  सीमित  है  ;

 ये  मांग  कुछ  हद  तक  पूरी  की  जा  सकती  हैं  ।  इनकी  पूति  समय-समय  घरेलू
 शआवश्यकताओं  पर  निभेर  करती  हैं  ।

 100,000  टन  के  लगभग  निर्यात  की  संबविदाएं  श्रनिणित  पड़ी  हैं  तथा  व्यापार  योजना
 में

 की
 गई  व्यवस्था  के  श्रन्तर्गत  कुछ  मात्रा  के  निर्यात  के  लिए  बिक्री  के  बारे  में  भी  बातचीत  चल  रही

 a

 (=)  1977  से  1978  की  श्रवधि  में  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय
 इस्पात  का  कुल  उत्पादन  63  लाख  टन  gar  जबकि  वर्ष  1976-77  की  इसी  श्रवधि  में  विक्रेता  इस्पात
 का  उत्पादन  62. 6  लाख  टन  gar  था  ।

 परिपत्र के  लिए  श्रावेदन

 3225.
 श्रो  arfareatarar  :  क्या  बिंदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  fer

 वर्ष  1977  में  लखनऊ  aarr  पारपत्र  कार्यालय में  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  से  पारपत्र  के  लिए
 कुल  कितने  श्रावेदन  प्राप्त  किये  गये  हैं  ;
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 ही

 मध्य  sm  क्षेत्र के  कितने  पत्र  लखनऊ  स्थित  कार्यालय  में  1  19  78  तक  विचार  1.0

 छीन  थे  ;  ae

 मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  के  बड़ी  संख्या  में  विचाराधीन  श्रावेदन  पत्नों  को  देखते  हुए  तथा  मध्य

 प्रदेश  में  एक  पारपत्न  कार्यालय  खोलना  उचित  नहीं  होंगा  ?

 fatn  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  समरेनार  :  वर्ष  1977  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 लखनऊ  में  मध्य  प्रदेश  से  पासपोर्ट  के  लिए  11,600  झावेदनपत्र  प्राप्त  हुए  ।

 पहली  ast  तक  7,893  अवदन  पत्नों  के  लिए  पासपोर्ट  जारी  नहीं  किय  जा  सके  थे  |

 सरकार  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  का  निश्चय  पहले  ही  कर

 चुकी

 Frater IN  ण  स्वास्थ्य  काय  क्रम

 3226.  श्री  ween  afer  मया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कुष्ठ  निवारण  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  को  सामान्य  स्वास्थ्य  योजनाओं  के  साथ  मिलाया

 जा  रहा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इससे  कुष्ठ  रोग  सम्बन्धी  उस  कायें  पर  होने  वाले  हानिकारक

 प्रभाव  की  जानकारी  है  क्योंकि  जिसके  स्वयं  उसके  श्राकार-प्रकार  को  देखते  हुए  विशेषज्ञों  वाले

 गहन  प्रतिरोध  का्येक्रमों  की  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जगवम्बों प्रसाद

 जी,हां  ।

 यह  fare  लिया  गया  है  कि  कुष्ठ  काय  को  बहु-उद्देशीय  कायेकर्ता  योजना  में  मिला  दिया

 जाए  नेकिन  कुष्ठ  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  महत्व  को  देखते  हुए  यह  भी  निणंय  लिया  गया  है  कि  कुष्ठ

 नियन्त्रण  कार्यक्रम  को  कारगर  ढंग  से  चलाने  के  उद्देश्य  से  यह  श्रावश्यक  है  कि  सभी  वर्गों  के  कमंचारियों

 जिनमें  चिकित्सा  अधिकारी  भी  सम्मिलित  कुष्ठ  कार्य  में  प्रशिक्षण  जाए  ।  बहुद्देशीय
 कर्ताओं  के  प्रशिक्षण  के  काम  को  1981  तक  पुरा  कर  दिया  जाना  है  ।  उन  राज्यों  जहां

 कुष्ठ  रोग  एक  स्थानीय  रोग  के  रूप  में  बहुद्देशीय  कार्यकर्ता  योजना  के  wea  प्रशिक्षण  का
 कार्य

 पहले  निम्न  स्थानिकभारी  जिलों  में  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ।  कार्यकर्ताओं  को  कुष्ठ  कार्य  प्रशिक्षण

 दिया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  कुष्ठ  रोगियों  का  निदान  कर  सकें  और  उनके  उपचार  की  श्रनुसुची  के

 अनुसार  अनुवर्ती  चिकित्सा  कायें  कर  सकें  और  रोगियों  को  तथा  समाज  के  लोगों  को  श्रावश्यक  स्वास्थ्य
 सम्बन्धी  जानकारी  दे  सकें  ।

 ~
 ऐसे  क्षेत्रों  जहां  यह  रोग  झधिक  मात्रा  में  व्याप्त  है  या  जहां  इस  रोग  का  प्रतिशत  एक  से

 अ्रधघिक  है  वहां  बहुद्देशीय  कार्येकर्ता  योजना  के  aaa  यह  कार्य  प्रशिक्षण  की  अवस्था  में  शुरू

 किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  क्षेत्रों  में  बहुद्देशीय  कार्यकर्ता  योजना  के  एकीकरण  के  बाद  भी  ऐसे  क्षेत्रों  में
 यदि  श्रावश्यक  हो  तो  एक-एक  श्रतिरिक्त  प्रशिक्षित  और  श्रनुभव  प्राप्त  कुष्ठ  रोग

 कर्ता  दे  दिया  जाएं  और  इन  सभी  राज्यों  को  यह  निर्णय  लेने  की  छूट  होगी  कि  यह  ्रतिरिक्त  कुष्ठ

 रोग  कार्यकर्ता  ऐसे  क्षेत्रों  से  कब  हटाया  जाए  ।  इन  निर्णयों  को  देखते  हुए  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इससे

 कुष्ठ  कार्य  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |
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 मध्य  प्रदेश  में  खनिजों

 3227.  परमानन्द  :  इस्पात खान  मंत्नी  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 मध्य  प्रदेश  में  प्रमुख  खनिजों  पर  ली  जाने  बाली  रायल्टी  की  दरें  क्य

 ये  किस  तारीख  से  लागू  और

 कया  सरकार  दरों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (>a  कड़िया  :  और  (=)  प्रमुख  खनिजों
 पर  रायल्टी  की  दरें  जैसा  कि  खान  और  खनिज  और  अधिनियम  1957 की  दूसरी

 अनुसूची  में  उल्लिखित  मध्य  प्रदेश  सहित  सारे  भारत  में  लागू  हैं  ।  रायल्टी  की  दरें  और  उनके  प्रवर्तन
 एल ०  टी

 O-=- की  संबंधित  तारीखों  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  fear  में  रखा  गया/दिखिए संख्या

 1829/78]

 खान  और  खनिज  और  1957  की  धारा  9(3)  के

 केन्द्र  सरकार  किसी  भी  खनिज  पर  रायल्टी  दर  में  4  साल  में  केवल  एक  बार  वृद्धि कर

 सकती  है  ।  मैंगनीज  मैगनेसाइट  और  भराई-रेत  की  रायल्टी  दरों  में

 परिवर्तन  के  प्रश्न  पर  पहले  से  विचार  हो  रहा  है  ।

 Official  Language  Implementation  Committee

 3228.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  te  pleased
 to  state

 Con (a)  whether  any  official  Language  Implementation  mittec  is  furctioning  in
 his  Ministry/Department  :

 (9)  if  so,  the  dates  on  which  the  meetings  of  the  above  Committee  were  Feld  curing
 1977  and  the  decisions  taken  therein:

 (c)  which  of the  above  decisions  have  been  implemented  fully  ;  and

 (d)  if  the  decisions  were  not  implemented  fully  ;  the  reasons  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (2)
 Yes,  sir.

 (0)  (0  (0)  Fhe  Ministry  of  Steel  and  Mines  consists  of  two  Departrents—  Department
 of Steel  and  Department  of  Mines.  The  position  of  both  the  Departments  is  given  separa-
 tely  at  Annexure-I  and  | है ह

 Statement

 (b)  Three  meetings  of  the  Department  of  Steels  official  Language  Implementation
 Committee  were  held  during  the  year  1977.  These  meetings  were  held  on  9th  May,  20th
 September  and  30th  December,  1977.

 Decisions
 taken  in  the  above  meetings

 (1)  All  the  Sections  of  the  Department  of  Steel  may  be  asked  to  maintain  a  register  for
 quarterly  progress  Report  in  the  form  prescribed  for  this  purpose  ard  comrile
 these  reports  on  the  basis  of  the  information  contained  in  the  register.

 (2)  Notification  may  be  issued  both  in  Hindi  as  well  as  English  simultaneously.

 (3)  Hindi  Training  Centres  may  be  requested  to  let  this  Department  know  whether
 the  trainees  who  have  been  nominated  by  this  Department  for  training  in  Hindi/
 Hindi  Typewriting/Hindi  Stenography  are  attending  classes  regular\y.
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 फाल्गुन  25,  1899
 नजिया  एल

 प्रशनों  के  लिखि
 खित

 उत्तर

 (4)  All  papers  coming  under  the  definition  of  ‘‘General  Ordersਂ  may  be  issued  in
 both  Hindi  and  English  simultaneously.

 (5)  A  d2tiiled  note  regarding  the  deficiencies  found  in  the  use  of  Hindi  in  the  Depart-
 ment  of  Steel  may  be  prepared  for  the  information  of  Secretary  (Steel  and  Mines).

 (6)  A  roster  may  be  prepared  in  respect  of  officers/employees  for  whom  in-service
 training  in  Hindi/Hindi  Typewriting/Hindi  Stenography  is  obligatory  and  the
 officer  Staff  may  be  deputed  for  training  according  to  this  roster.

 (7)  Aclose  watch  may  be  kept  to  ensure  the  implementation  of  the  Hindi  Programme
 and  official  Language  Act  and  Rules  framed  under  this  Act.

 (8)  The  Public  Sector  undertakings  under  the  administrative  contro]  of  this  Department
 had  stated  their  inability  to  implement  some  of  the  suggestions/proposals  made
 by  the  Sub-Committee  of  the  Parliamentary  official  Language  Committee  during
 its  visit  to  these  undertakings.  These  undertakings  may  be  asked  to  state  why
 it  was  not  possible  for  them  to  implement  the  suggestion  in  question.  It  was
 also  decided  that  a  representative  of  SAIL  and  Hindi  officer  of  this  Department
 should  visit  these  undertakings  to  find  out  the  actual  state  of  implementation
 of  these  recommendations.

 (9)  All  the  Sections  of  the  Department  of  Steel  may  be  asked  to  get  the  rubber  stamps
 prepared  in  both  the  languages  and  use  more  and  more  Hindi  in  correspondence
 with  ‘A’  and  ‘B’  Regions.

 (10)  The  employees  who  have  been  trained  in  Hindi  Typewriting  may  be  posted  to
 to  such  Sections  where  their  services  can  be  more  profitably  utilized  for  Hindi
 typing.

 (11)  The  other  Ministeries/Departments  in  the  Udyog  Bhavan  may  be  contacted  to
 exnlore  the  possibility  of  running  the  Hindi  Workshop  jointly.

 ({c)  :  Fhe  decisions  at  S.Nos.  1,  2  and  6  have  been  implemented  in  full.

 (d)  :  As  regards  the  rest  of  the  decisions,  attention  of  the  concerned  officers/sections
 has  been  drawn  to  the  deficiencies  still  existing  and  they  have  been  requested  to  follow
 these  decisions  scrupulously.

 Statement

 (b)  :  The  meetings  of  this  Committee  of  the  Department  of  Mines  during  the  current
 financial  year  (1977-78)  were  held  on  31-5-77,  30-9-77  and  7-2-78  respectively.

 Decisions  Taken  in  the  Above  Meetings

 Inspection  of  various  Offices  under  the  Department  to  see  the  progress  being
 made  in  the  use  of  Hindi.

 yy
 Recruitment  of  Hindi  Officer  by  written  examination  in  Public  Sector  Under-
 takings  under  this  Department  Bharat  Aluminium  Company,  New  Delhi  and
 Hindustan  Zinc  Limited,  Udaipur.

 Sanction  of  the  posts  of  Hindi  Officer  and  Hindi  Translators  in  Indian  Bureau  of
 Mines,  Nagpur.

 Granting  relaxation  in  there  reqruitment  rules  of  Hindi  Translators in  Geologi-
 cal  Survey  of  India,  Calcutta.

 हा1६ rs  ह  of Wh  Weide,  Calcutta. Supply  of  Hindi  Typewriters  to  the  Circle  O

 Arrangements  to  run  Hindi  Classes  in  Bharat  Gold  Mines  Ltd.  Oorgaon,  and
 Khetri  Copper  Complex  for  their  employces.

 95



 Written  Answers  to  Questions
 य  nae

 25,  1899

 7.  Nomination  of  employees  of  the  Secretariat  of  the  Department  for  training  in
 Hindi  typewriting  and  Hindi  Stenography  in  consultation  with  Establishment
 Section,

 To  encourage  and  persuade  the  employees  to  make  progressive  use  of  Hindi  in

 Noting  and  Drafting.

 Issue  of  a  House  journal  in  Hindi  for  the  Department—inquiries  regarding  seeking
 of  permission.

 10  Availing  of  the  services  of  full-time  stenographers  in  Hindi  and  English  separately
 at  the  officer’s  level.

 11  Sanctioning  of  the  posts of  Training  Reserve  stenographers  in  place  of  those
 who  are  sent  for  training  in  Hindi  Stenography-regarding.

 12  Seeking  clarification  regarding  procedure  of  notification  of  the  offices  under  rule
 8  (iv)  and  10  (v)  of  the  official  Language  Rules,  1976.

 13  To  find  out  whether  10%  cut  in  the  administrative  expenditure  is  applicable  to
 Hindi  Posts  or  not.

 14  Identification  of  the  Secretariat  having  correspordence  with  Hindi  Speaking
 States,  for  doing  work  in  Hindi-Inspection  of  the  nature  of  their  work.

 (c)  and  (d)  :  The  decisions  listed  at  S.Nos.  1  to  8  have  been  implemented  and  are
 being  complied  with  :  The  implementation  of  the  decision  at  S.No.  to  14  is  to  be
 made  in  cooperation  with  Department  of  Officia!  Language  ard  the  action  is  goirg  (11.

 Hindi  in  Ministry  of  External  Affairs

 3229.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  category-wise  number  of  employees  at  present  working  in  his  Ministry;

 (b)  the  number,  amoung  them  of  those  who  possess  working  knowledge  of  Hindi  or
 are  proficient  in  Hindi;

 (c)  the  number,  among  them  of  those  who  do  noting  and  drafting  work  in  Hindi;

 (d)  the  reasons  why  the  remaining  employees  are  not  doing  noting  and  drafting  work
 in  Hindi;  and

 (e)  whether  orders  have  been  issued  to  these  employees  to  do  noting  and  drafting  work
 in  Hindi  and  if  not  the  reasons  therefor  ?.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Samarendera  Kundu)  :

 (a)  A  statement  contining  the  required  information  is  placed  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  The  information  on  the  two  categories  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  House.

 (c),  (A)  &  (e)  :  The  Official  Language  Rules  have  been  issued  to  all  employees  in  the
 Ministry;  according  to  these  Rules,  an  employee  may  record  a  note  or  minute  on  a  file
 in  Hindi  or  in  English  without  being  himself  required  to  furnish  a  translation  thereof  in  the
 other  language.

 Noting  and  minuting  in  Hindi  in  accordance  with  the  above  practice  is  followed  by
 serval  officials.

 Statement
 No.  of  Employees  working  in

 the  Ministry
 of

 external
 Affairs

 S.No  Total  No. 0
 Category  of  Employees  cet

 1.  Group  245
 2.  Group  B  770.0
 3.  Group  C  597
 4.  Group  D  486

 अटे
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 साचं 16,  1978  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 डाक
 तार  विभाग  के

 पास
 हिन्दी  Shire  सीने

 3230.  श्री  मही  लाल :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे no  कि के

 देश  में  इस  समय  डाक  तार  विभाग  के  पास  हिन्दी  टेलीप्रिंटरों  की  कुल  कितनी  मशीनें

 उनमें  से  कितनी  मशीनें  हिन्दी  के  तार  भेजने  के  लिए  नियमित  रूप  से  काम  में  लाई  जा

 रही  और

 जिन  टेलीप्रिंटर  मशीनों  को  नियमित  रूप  से  प्रयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  उनको  रखने

 के  क्या  कारण हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  :  405,

 (=)  284.

 हिन्दी  टेलीप्रिंटर  चलाने  का  प्रशिक्षण  देने  और  कैम्प  तारघरों  में  प्रयोग  करने  के  लिए
 65  हिन्दी  टेलीप्रिंटरों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  56  मशीनें  विभिन्न  स्टोर  डिपों  के  स्टाक  में  रखी

 हैं  ताकि  मांग  प्राप्त  होने  पर  उन्हें  सप्लाई  किया  जा  सके  ।

 3231.  श्री  महो  लाल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद्‌  के  कर्मचारियों  को  सेवा  निवृत्ति
 पेंशन  तथा  श्रावासीय  सुविधायें  प्रदान  नहीं  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 परिषद्‌  के  कर्मचारियों  को  ये  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये
 हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  जी  हां

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  एक  पंजीकृत  स्वायत्त  संस्था  है  और  रोजगार  की  शर्तों

 के  संबंध  में  उसके  aoa  विनियम  हैं  ।  चूंकि  इसके  कर्मचारी  सरकारी  सेवक  नहीं  इसलिए  वे  भारत

 की  संचित  निधि  से  पेंशन  प्राप्त  करने  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  पूल  श्रादि  से  पाने  के  हकदार

 नहीं  हैं  ।  लेकिन  सेवानिवृत्त  होने  पर  उन्हें  उपदान  दिया  जाता  है  और  वे  अंशदायी  भविष्य  निधि  योजना

 का  लाभ  उठाते हैं  ।

 यह  मामला  सक्षम  प्राधिकारियों के  विचाराधीन  है  ।

 बिना  भारतीय  दूतावासों  वाले  देशों  को  संख्या

 3232.  श्री  एम०  ए०  हनान  प्रलहाज  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कितने  देशों  में  हमारे  दूतावास  नहीं  और

 उसके  क्या  कारण  हैं  और  उक्त  देशों  के  साथ  राजनयिक  संबंध  स्थापित  करने  के  लिये

 सरकार  का  प्रयास  करने  का  विचार  हैं
 ?  |

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  ऐसे  9  देश  हैं  जिनमें  भारत  का

 तो  रिहायशी  मिशन  केन्द्र  है  और न  समवर्ती  प्रत्यायन  ही  ।
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 14 Written  Answers  to  Questions  March  16,  1978

 ः
 ey

 (a  )  विभिन्न  देशों  में  रिहायशी  मिशन  खोलने  श्रथवा  उनके  साथ  समवर्ती  enero TATA  कायम  करने

 के  लिए  वित्तीय  संसाधान  के  श्रतिरिक्त  उन  देशों  के  साथ  और  सांस्कृतिक  सम्बन्धों

 के  स्तर  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  विदेश  मंत्रालय  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा  करता  है  और

 नयें  मिशन  छोलने  के  लिए  विदेश  मंत्री  के  पास  उपयुक्त  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  जाती  हैं  ।

 दिल्लो  के  साथ  देश  के  सभी  जिलों  का  संपक  स्थापित  किया  जाना

 3233.  श्री  एम०  Vo  हनान  श्रलहाज :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  सभी  जिलों  के  साथ  सीधे  डायल  घुमाने वाली  व्यवस्था

 से  दिल्लो का  स पर्क  स्थापित करने  का  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 हैं  ?

 संधार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सेवा  चालू  करने  के  लिए  स्विचिंग  और

 पारेषण  उपकरणों  पर  बहुत  शभ्रधिक  पूंजी  लगानी  पड़ती  है  ।  इस  समय  वित्तीय  साधन  इतने  नहीं  हैं  कि

 देश  के  सभी  जिला  मुख्यालयों  को  दिल्ली  से  जोड़ा  जा  सके  ।

 वर्ष  1978-79 के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  शहरों के  बीच

 एस-टो-डो  व्यवस्था

 3234.  श्री  एम०  ए०  हनान  श्रलहाज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  में  किन  शहरों  के  बीच

 एस-टी-डी  व्यवस्था  करने  का  और

 कलकत्ता  से  कितने  जिला  मुख्यालयों  का  संपर्क  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  नरहरि  प्रसाद
 :  ऐसा  प्रस्ताब है  कि  हल्दिया

 और  बर्दवान  को  1978-79  में  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सुविधा  दे  दी  जाये  ।

 बर्दवान  को  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिग  व्यवस्था  के  जरिए  कलकत्ता  के  साथ  जोड़े  जाने  की
 संभावना  है  ।

 रूसो  Aaa at ATTA को  श्रामंत्रण

 3235.  श्री  कंवर लाल  गुप्त  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  नेताओं  को  पुनः  भारत  का  दौरा  करने
 को  प्रामस्त्रित किया

 यदि  तो  उस  पर  रूसी  नेताओं  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  सोवियत  राष्ट्रपति  का  एक  पत्न  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उसमें  क्या  लिखा  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  समरेन्द्र  Hag )  और  1977

 सोवियत  संघ  की  यात्रा  के  समय  प्रधान  मंत्री  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  सोवियत  समाजवांदी  गणतंत्र
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 फाल्गन  25,  1899  प्रश्नों
 के  लिखित

 उत्तर

 अध्यक्ष  श्री  ए०  कोसिगिन  को  निमंत्रित  किया  था  ।  सोवियत  नेताओं  ने  इस  निमंत्रण  को  सहर्ष  स्वीकार
 किया

 और  जी  हां  ।  प्रधान  मंत्री  को  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  के  राष्ट्रपति  थ्

 एक  पत्न  सिला  है  जिसमें  उन्होंने  दोनों  देशों  के  हित  के  विभिन्न  विषयों  के  बारे  में  लिखा  है  ।  इस  पत्न

 में  भारत-सोवियत  संबंधों  के  विकास  पर  संतोष  व्यक्त  किया  गया  है  और  दोनों  देशों  की  मित्रता  की  और

 अधिक  सुदढ़  करने  के  सोवियत  संघ  के  निश्चय  को  दोहराया  गया  है  ।

 चोन  के  सद्भावना  शिष्टमंडल का  दौरा

 3236.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  चाइनीज  एसोसिएशन  फार  फ्रेंडशिप  विद  फारेन  कन्ट्रीज  के  साथ  मैत्री  के

 लिए  चीनी  लोगों  का  द्वारा  प्रायोजित  चीनी  सद्भावना  शिष्टमंडल  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा

 की  थी  झअ्रथवा  वह  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  करने  वाला

 यदि  तो  कया  उक्त  शिष्टमंडल  ने  भारत  सरकार  के  निमंत्रण  पर  यह  यात्रा  की

 इस  शिष्टमंडल  की  सरकार  के  साथ  वार्ता  का  परिणाम  निकला  और  किन-किन  विषयों

 पर  बातचीत

 क्या  इसी  प्रकार  का  कोई  शिष्टमंडल  यहां  से  भी  चीन  और

 यदि  तो  चीन  के  प्रति  भारत  सरकार  के  नीति  बनाने  में  इन  यात्राओं  का  क्या  महत्व
 रहेगा ?

 fata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  gee):  विदेशों  से  मित्रता  के  लिए  चीनी

 लोक  संघ  का  एक  शिष्टमंडल 7  से  23  1978  तक  भारत  की  यात्ना  कर  रहा  है  ।

 यह  शिष्टमंडल  ग्रखिल  भारतीय  डा०  द्वारिकानाथ  कोटनिस  स्मारक  समिति  के  निमंत्रण

 पर  भारत  है  और  भारत  सरकार  इसे  प्राव शय  सुविधाएं  एवं  शिष्टाचार  प्रदान  कर  रही  है

 यह  शिष्टमंडल  os  1978  को  विदेश  मंत्री  से  और  11  1978  को  प्रधान

 मंत्री  से  मिला  जिसके  दौरान  लगभग  2  वर्ष  पहने  भारत  और  चीन  के  बीच  राजदूतों  के  श्रादान-प्रदान

 के  बाद  से  दोनों  देशों  के  बीच  के  संबंधों  को  सामान्य  बनाने  की  दिशा  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की

 गयी  और  उस  पर  संतोष  व्यक्त  किया  गया  ।  दोनों  पक्षों  ने  यह  श्राशा  प्रकट  की  कि  श्रापसी  लाभ  के

 लिए  विविध  क्षेत्रों  में  और  अधिक  श्रादान-प्रदान  किए  जाएंगें  ।  इस  सिलसिने  में  सीमा  समस्या  सहित

 भारत-चीन  संबंधों  के  विशेष  मसलों  पर  भी  चर्चा  हुई  और  विदेश  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  दोनों  ने  यह

 आशा  व्यक्त  की  कि  इन्हें  पंचशील  के  झ्राधार  पर  निपटाया  जा  सकता  है  ।  चीनी  शिष्टमंडल  के  नेता

 और  नई  में  चीन  के  राजदूत  ने  चीन  के  विदेश  मंत्री  की  ओर  से  हमारे  विदेश  मंत्री  को  परस्पर

 समय  पर  चीन  की  यात्रा  करने  का  निमंत्रण  जिसे  बाद  में  राजनयिक  माध्यमों  से
 तय  किया  जाएगा  ।  इसके  उत्तर  में  विदेश  मंत्री  ने  सिद्धान्त  रूप  में  इस  निमन्त्रण  को  स्वीकार  करते

 हुए  चीन  के  विदेश  मंत्री  तक  उनका  धन्यवाद  पहुंचाने  की  इच्छा  प्रकट  की
 ।

 यह  यात्रा  यथोचित  एवं

 सावधानीपूर्वक  7  पूरी  कर  लेने  के  बाद  उपयुक्त  समय  पर  की  जाएंगी  और
 दसके  समय  का  निश्वय

 राजनयिक माध्यमों  से  किया  जाएगा
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 और  (®)  सरकार  की  यह  नीति  ह  कि  ——  सम्मान  और  पारस्परिकता  के

 के  श्राधार  पर  विभिन्न  क्षेत्रों  थें  झ्ादान-प्रदान  को  बढ़ावा  देकर  चीन  के  साथ  aryl  और  संबंधों  को  सुधारा

 जाए  ।  इसी  नीति  के  झनुरूप  wae  दो  तरफा  आदान-प्रदान  हुए  हैं  और  चालू  वर्ष  में  इस  प्रकार  के

 are  भ्रादान-प्रदान  करने  का  विचार  किया  गया  है  ।  भारत  सरकार  की  यह  are  है  कि  दोनों  देशों

 के  बीच  श्रादान-प्रदान  से  एक-दूसरे  के  विकास  संबंधी  श्रनुभव  को  ज्यादा  भ्रच्छी  तरह  से  समझने  में  सहायता

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  तकनी की  कमंच।ारियों  में  श्रसन्तोष

 3237.  श्री  ध्यार ०  Ro  महालगी :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के  तकनीकी  कमेंचारियों  में  कोई  व्याप्त

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  कमी  हुई

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  क्या  भर

 स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  से  भिलाई  gerd

 कारखाने  के  तकनीकी  कर्मचारियों  में  गम्भीर  रूप  से  कोई  असन्तोष  नहीं  है
 ।

 पदों  को  भरने  तथा  पदों

 को  श्रपग्रेड  करने  सम्बन्धी  कुछ  छोटी-मोटी  समस्याएं  हैं  ।  इन  समस्याओं  को  प्रबन्धकों  और

 चारियों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  स्थानीय  औद्योगिक  सम्पक॑  कार्यप्रणाली  के  अनुसार  श्रापसी  बातचीत  द्वारा

 सुलझाया  जा  रहा  है  ।  इन  विवादों  का  उत्पादन  पर  मामूली  प्रभाव  पड़ा  है  लेकिन  कारखाने  को  विश्वास

 है  कि  वह  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  नेगा  ।

 खान  श्रसिक  कल्याण  संगठन  के  frag  को  गई  शिकायतों  के  बारे  में

 जांच  करने  के  लिये  एक  सेल  की  स्थापना

 3238.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अभ्रक  खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  में  व्याप्त

 कदाचारों  के  विरुद्ध  बड़ी  संख्या  में  शिकायतें  की  गई  हैं  लेकिन  उक्त  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये

 न  तो  उनके  मंत्रालय  ake  न  ही  क्षेत्रों  में  उचित  प्रबंध  की  व्यवस्था

 यदि  तो  उक्त  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  श्रोर

 क्या  सरकार  ग्ध्रक  खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  के  अझ्धिकारियों  के  fate  की  गई  विभिन्न

 शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिये  मंत्रालय  में  एक  सैल  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 ह ै?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  :  a  इस  मंत्रालय को  Aap

 खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  के  संबंध  में  कदाचार  कुछ  मामलों
 की  पुरी  a  री  है  श्रौर  यह  इस

 संबंध
 में  उपयुक्त  कार्रवाई कर  रहा है

 मंत्रालय  के  वर्तमान  प्रशासनिक  ढांचे  को  समुचित  ढंग  से  सजबूत  किया  जा  रहा  है  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
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 सरकार  के  पास  न्यायनिणय
 य

 के  लिए  विवाद

 3239.  श्री  सरत  कार  :  क्या  संसवोय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  न्यायनिर्णय  के  लिये  कितने  श्रौद्योगिक  विवाद

 थे  विवाद  कितने  समय  से  विचाराधीन  पड़े  श्रौर

 ऐसे  कितने  विवाद  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  से  संबंधित  हैं
 ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  रवीन  :  (*)  श्रौर  (  @  )  अ्रपेक्षित  सुचना  इस  प्रकार

 है

 28-2-78  को  श्रनिर्णीत  पड़े  भ्रौद्योगिक  विवादों  विफलता  रिपोर्ट
 )  की  -

 ee  —  -  See  Ss
 तीन  मास  से  कम  182

 6  मास  के  बीच  164

 6  मास  1  वर्ष  के  बीच  158

 1  वर्ष से  ऊपर  66

 बन  नन  ना  ना

 योग  570

 ण

 (7)  432.

 Closure  of  Bidi  Factories

 Wi 3240.  Shri  Ishwar  Chaudhary  ll  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  bidi  factories  lying  closed  in  the  country,  State-wise  and  since  what
 dates;  and

 (b)  whether  some  of  them  were  re-opened  by  Government  in  1977-78  and  if  so,  the
 details  thereof  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)  :(a)and  (0)
 The  subject  falls  within  the  sphere  of  the  State  Governments.

 Incidence  of  Cholera

 3241.  Shri  Ishwar  Chaudhary  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  conducted  survey  of  the  States  with  high  incidenee  of
 cholera  and  if  so,  the  names  of  such  States;  and

 (b)  the  measures  taken  by  Government  to  check  this  disease  ?.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yadav)  :  (a)  No  survey  has  been  conducted  by  the  Government  of  India.  However,
 the  Government  are  receiving  regular  monthly  reports  on  cholera  incidences  and  deaths
 from  the  State  Governments/Union  Territories.  From  the  monthly  reports  it  was  found
 that  Andhra  Pradesh  and  Tamilnadu  reported  a.  high  incidence  of  cholera  during  1977
 and  Tamilnadu  in  1978  (upto  February  1978).

 (b)  Thirty-nine  Cholera  Combat  Teams  have  been  set-up  in  the  various  endemic  dis-
 tricts  in  different  States  with  central  assistance.  ‘Out  of  39  teams,  eight  teams  are  located
 in  Andhra  Pradesh  and  three  in  Tamilnadu.
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 Constitution  of  a  Medical  Education  Commission

 3242.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  constitute  Medical  Education  Commission  on
 the  pattern  of  University  Grants  Commission

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  such  a  proposal  was  submitted  in  the  Joint  Conference  of
 Central  Council  of  Health  and  Family  Welfare;  and

 (c)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi
 Prasad  Yaday) :  (a)  to  (c)  The  Government  of  India  will  examine  in  all  perspectives  the
 recommendation  of  the  recently  concluded  4th  Joint  Conference  of  the  Central  Council  of
 Health  and  the  Central  Family  Welfare  Council  regarding

 setting
 up  of  a  Health  and  Medical

 Education  Commission.

 गर्भपात  को  पसन्द  किया  जाना

 32  43  श्री  डी०  ato  बया  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 नला ि  यह  सच  है  क्रि  समचे  दे  ्  Ga fer  for  अ्रशिक्षित  विवाहित  महिलाएं  mana

 कराना  पसन्द  करने  लगी

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  अर

 श्रधिकांश  में  गर्भभात  करवाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाली  सर्वाधिक

 सामान्य  पद्धति  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगद  |  प्रसाद

 यह  कहना  alee  सही  होगा  कि  वैध  गर्भपात  के  लिए  जिन  सुरक्षित  ate  स्वस्थ  DiTeMAT  की  सुिधाएं

 गई  उनका  लोग  अधिकाधिक लाभ  उठा रहे  हैं  ।

 सूची सन  1977  में  किए  गए  श्रापरेशनों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  सि  में  fear  गया

 है  ।

 जिन  महिलाश्रों  को  बारह  सप्ताह  का  गर्भ  होता  है  उनका  Fa  गर्भपात  करने  के  लिए

 आमतौर  पर  चूघण  यंत्र  FT  इस्तेमाल  किया  जाता  है  जिसे  बिजली  अथवा  हाथ  द्वारा

 चलाया  जाता  झर  इसके  जरिये  गर्भाशय  से  wr  को  बाहर  निकाल  दिया  जाता  है  ।

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  याग

 सख्या
 ह

 1  2

 1  ग्रान्घ्र  प्रदेश  9682

 9 a  असम  626 2  *

 4157*

 गजरात  14078

 हरियाणा  194

 1178 हिमाचल  प्रदेश
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 काल्गतन भय  25,
 ld  जनन

 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 1  2

 7  जम्मू  ब  कश्मीर  ध

 कर्नाटक  11652

 केरल  24313

 9015 10  मध्य  प्रदेश
 21169 11  महाराष्ट्र

 104 12  मणिपुर
 36" 13  मेघालय

 प 14  नागालैंड

 6957 15  उड़ीसा

 16  पंजाब  7136

 17  राजस्थान  G475

 18  24560* तमिलनाडु
 19  390* त्रिपुरा
 20  उत्तर  प्रदेश  41298

 21  पश्चिम  बंगाल  13800*

 22  230 म्रंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह

 23  भ्ररुणाचल  प्रदेश  27

 24  चण्डीगढ़  1902

 25  नगर  हवेली  39

 26  दिल्ली  11489

 27  दमन  व  दीव  690*

 28  लक्षद्वीप

 29  मिज़ोरम

 30  पांडिचेरी  970

 31  रक्षा  मंत्रालय

 32  रेल  मंत्रालय  2038

 fast  भारत  ee
 22.4669

 ०»
 1977  तक  के  ्रांकड

 क  1977  तक  के ्रांकड़े

 1977  तक  के  झ्रोकड़े

 1  1977  के  झांकड़े  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 वर्ष  19  71  को  श्राघार  वर्ष  मानते  हुए  उपभोबता  मूल्य  Tass  के  नये  ainel  का  संकलन

 3244.  श्रों  डो०  = a it  चन्द्रगौडा  :  क्या  संसदोय  Ba  तथा  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1971  को  झ्राधार  वर्ष  मानते  हुए  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  के  नए

 झांकड़ों  का  संकलन  पुरा  कर  लिया
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 Written  Answers  to  Questions  Phalguna  25,  1899
 ग  एए  शश

 यदि  तो  श्रांकड़े  क्या

 इन  नए  श्रांकड़ों से  इस  बात  का  पता  कहां
 तक

 लगता  है  कि  गत  वर्ष  मूल्य  निरन्तर  बड़े
 शौर

 सर्वेक्षण  में  किन  मदों  atc  किन  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  को  लिया  गया  है  ?

 संसदोय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  से  19712100  को  श्राधार

 मानते हुए  श्रमिक  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  की  नई  सीरीज  का  केन्द्रवार  संकलन  किया  जा  रहा है

 टोकरीਂ  में  सम्मिलित  वस्तुएं  1971  के  सर्वेक्षण  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  खपत

 नमूने  के  आधार  पर  प्रत्येक  केन्द्र  के  लिए  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।  नई  सीरीज  के  grata  शाने  वाले  60

 केन्द्रों  की  एक  सुची  संलग्न  है  ।

 उपभोक्ता  मूत्य
 सूचकांक

 की  1971  पर  श्राधारित  सीरीज  के  wits  met
 वाले

 केन्द्रों  की  सूची
 is

 ल  ee

 a  पना  नपा

 अ्ान्घ्र  प्रदेश  ग ह दर
 गनटर

 हैदराबाद

 4  दम-दम

 गोहाटी  )
 लाबाक

 मरियानी

 रंगापारा

 विहार  जमशेदपुर

 10  झरिया

 11  कोदर्मा

 12  जमालपुर
 13.  नोझ।मुण्डी

 गुजरात  14

 15  बड़ौदा

 16

 19
 भावनगर

 सुरत
 कश्मीर  18  श्रीनगर

 हरियाणा  19  यम  नानगर x
 20  अझलव

 21  मुण्डाकायाम  (=)

 ह
 22.  क्विलोन  (%)
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 art 16,  1978
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  23.  —  (a)

 24.  भिलाई

 25.  भोपाल

 26.  इन्दौर

 27.  जबलपुर

 महाराष्ट्र  28.  बम्बई

 29.  नागपुर

 30..  नासिक

 31.  पुना

 32.  शोलापुर  )

 33.  थाना

 कर्वाटक  34.  बंगलोर

 35.  चिकमगलूर

 36.  हुगली-धारवार  (*)

 उड़ीसा  37.  बारबिल

 38.  राउरकेला

 39.  अ्रमृतसर

 राजस्थान  40.  अजमेर

 41.  जयपुर

 तमिलनाडू  42.  कोयम्बतूर  )

 43.  कूनूर  (4)

 44.  मद्रास

 45.  मदुराई

 46.  तिरुचिरापत्ती  (*)

 उत्तरप्रदेश  47.  बरेली

 48.  गाजियाबाद  )

 49.  कॉोनपुर  (*)

 50.
 वाराणसी

 (*)
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 Written  Answers  to  Questions  March  16,  1978

 पश्चिम  बंगाल  51  ग्रासनसॉल  (*)
 52  कलकत्ता

 53  कलकत्ता  औद्योगिक  क्षेत्र  को  छोड़कर  )  (*)

 54  दाजिलिंग

 55  दुर्गापुर
 56  हावड़ा प्रौद्योगिक  क्षेत्र  )
 57  जलपाईगुड़ी  )

 58  रानीगंज

 दिल्ली  59.  दिल्‍ली

 पांडिचेरी  60.  पांडिचेरी
 ee

 कारखाना  केन्द्र

 खनन  केन्द्र

 गागान  eg

 Employment  to  Unemployed  Women

 3245.  Shri  Ram  Sagar :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be
 pleased  to  state :

 (a)  the  up-to-date  information  available  in  regard  to  the  number  of  unemployed
 women  registered  with  the  Employment  Exchanges;  and

 (0)  whether  employment  will  be  provided  to  them  during  the  next  two  years  ?.

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma) :  (a)  The
 number  of  women  job-seekers  on  the  Live  Register  of  Employment  Exchanges  (all  of  whom
 are  not  necessarily  unemployed)  was  14.10  lakhs  at  the  end  of  December,  1977.

 (b)  It  is  not  possible  to  say  whether  employment  will  be  provided  to  all  the  women
 regi  stered  with  employment  exchanges  during  the  next  two  years,  as  this  would  depend  upon
 the  employment  opportunities  generated  during  the  period.

 श्रौद्योगिक  श्रसिकों  को  ater  भविष्य  निधि  का  कर्मचारियों
 को  लाभ

 3246.  श्री  घयालार रवि  :  क्या  संसदीय  et  तथा  श्रम  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  को  यथावत
 r रखा  ्  कर्ष  वारों  विष्य  fara  संगठन  के  कर्मचारी  श्रमिकों  द्वारा  लिए  जा  रहे  लाभ  को

 पाने के  पात्र

 शौर यदि  तो  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कमंचारियों  को  बोनस  तथा  लाभ

 देने  की  मांग  पर  है  ?

 श्रम  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  wat  राम  कृपाल  झर
 सिविल  रिविजन  पेटीश  संख्या  596/973  बनाम  मैसूर  मैं  ट्रेड  यूनियनों  के  पंजीयक )
 का  निर्णय  करते  समय  बंगलौर  स्थित  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  ने  यह  फैसला  दिया  कि  भविष्य
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 फाल्गुन  25,  1699
 sil

 के  लिखित  उत्तर

 fafa  संगठन  का  इसलिए  यूनियनों  के  सदस्यों  जो  इसके  कमचारी ही

 माना  जाना  है  ।”  इस  मामले  में  दायर  की  गई  विशेष  श्रनुमति  याचिका  को  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय

 द्वारा  खारिज  कर  दिया  गया  ।

 द  बोनस  aaa  प्रधिनियम  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 स्थित  स्वायत्त  निकाय  क  रुप  में  खानों  में  सुरक्षा के  लिये

 3247.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि  2

 क्या  धनबाद  में  1963  में  स्वायत  निकाय  के  रूप  में  खानों  में  सुरक्षा  के  लिये  राष्ट्रीय

 परिषद  स्थापित  की  गई  शौर

 यदि  हां  ,  तो  क्प्रा  यह  विद्यमान  है  a  पूर्णरुपेण  काय  कर
 रही

 है  ६.21. हू है  wat  इसे  श्रम

 मंत्रालय  ने  कर  दिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  परिषद  की  स्थावन

 धनबाद  में  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  1860  के  मप्लाचा  एक  सोसाइटी  के  रूप  में  1973

 में  की  गई  ।

 यह  at  अठ  क्षेत्रीय  यूनिटों  के  माध्यम  से  देश  के  विभिन्न  भागों  में  काब  कर  रही

 है  ।

 फोन मध्य  प्रदेश  में  टे  tad  एक्सचेंजों  का  खोला  जाना

 3245.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  रुना  ale  विदिशा  जिलों  में  टे  लॉ  फोन  कनेक्शनों  को  लेने  के  लिए

 प्रयोक्ताओं  ने  पहले  ही  धनराशि  जमा  दी  है  और  उक्त  जिलों  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  खोले  जाने

 की  मांग  की  ate

 यदि  तो  ये  एक्सचेंज  किन  स्थानों  पर  खोले  जायेंगे  ar  कार्य  पूरा  होने  में  विलम्ब

 के  क्या  करण हैं  शौर  इन  एक्सचेंजों  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जाएगा ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  नरहार  प्रसाद  ae  राजगढ़  जिला

 मचलपुर  श्रौर  रुथालिया  में  भ्रम्निम  जमा  राशियों  के  साथ  श्रेजियां  दर्ज  कराई  गई  हैं  ।  दन  स्थानों

 में  एक्सचेंज  खोलने  के  संबंध  में  स्थिति  इस  प्रकार  oo id

 जीरापर  मचलपुर  में  भ्रग्रिम  जमा  राशि  के  साथ  जो  श्रजियां  प्राप्त  हुई  है  वे  टेलीफोन

 एक्सचेंज  की  मंजूरी  देने  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ।  aver  है  कि  जीरापुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  इस  महीने  के

 अंत
 तक

 चालू  हो  जाएगा  |  मचलपुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  खले  तार  की  एक  लम्बी
 लाइन  खड़ी  करनी  पड़ेगी  ।  आशा  है  कि  यह  एक्सचेंज  वर्ग  1978-79  में  चालू  हो  जाएगा

 सुथालिया  में  17  श्रावेदकों  में  से  8  भ्रावेदकों  ने  जमा  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  है  ।  जब  8

 अन्य  झावदक  जमा  र  यि पश  क  T  मुगतान  नर  देंगे  तो  इस  स्थान  द द  भ्ग्न  सचेंज  खोलने  नी  स्वीकृति  दे  दी

 जाएगी ।
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 Written  Answers  to  Questions
 ae  शिा81णा18. भन्ध्भ ब  =

 1899

 गुना  शर
 चिदिशा  जिले

 इन  जिलों  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोलने  के  लिए  क  VRQ च  ं  दर्ज  मांग  श्रनिर्णीत  नहीं  है  ।

 Foreign  Assistance  for  Eradication  of  Blindness

 3249.  Shri  Hargovind  Verma  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  sought  assistance  from  foreign  countries  for  eradication
 of  blindness  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries  which  have  offered  assistance  for  the  purpose  ?.

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Welfare  (Shri
 Jagdambi Prasad  Yadav)  :  (a)  Yes.

 (b)  Denmark.

 दिल्लो  में  देनिक  मजूरी  पर  काम  कर  रहे  टेलॉफोन

 3250.  वसु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1976  में  आयोजित  परीक्षा  के  stare  पर  दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  में  भर्ती

 किये  गये  बड़ी  संख्या  में  टेलीफोन  आ्रापरेटर  avi  भी  देनिक  मजूरी  पर  कार्य  कर  रहे

 (a)  यदि  तो  दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग में  ऐसे  टेलीफोन  श्रापरेटरों  की  संख्या  कितनी

 क्या  दिल्ली  टेलीफोन  विभाग  के  झधिकारियों  1977  में  एक  श्रन्य  परीक्षा  ली

 तथा  बड़ी  संख्या  में  टेलीफोन  श्रापरेटरों  का  चयन  किया ;

 पहले  चने  गये  टेलीफोन  झापरेटरों  को  नियमित  न  करने  |  ह  क्या  कारण

 (=  कया  किसी  अरन्य  श्रेणी  के  ऐसे  कमंचारी  हैं  जिनका  चयन  पहले  किया  गया  था  किन्तु  उनको

 नियमित  नहीं  किया  गया  श्रोर नई  भर्ती  कर  ली  भ्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा कया  है  ?

 | संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  watz  :  जी

 35

 जी  हां  ।

 (7)  अंशकालिक  टेलीफोन  ग्रापरेंटर  जिस  वर्ष  में  भर्ती  किए  जाते  वे  केवल  उसके  ग्रगले  वर्ष

 होने  वाली  खाली  जगहों  में  खपाए  जाने  के  पात्र  होते  हैं  ।  परन्त ुवे  द  की  पहली  छमाही या  दूसरी

 छमाही  की  भर्ती  में  नियमित  नियुक्ति  पाने  वाले  उम्मीदवारों  की  श्रपेक्षा  वरीयता  पाने  का  दावा  नहीं  कर

 सकते  ।  चूंकि  ये  35  sala  टेलीफोन  आपरेटर  1976  की  पहली  छमाही  की  भर्ती  के  ह. प्रन्तगत

 wat  किए  गए  इसलिए  are  1977  में  पूरी  हुई  वर्ष  1976  की  दूसरी  छमाही  के  नियमित  भर्ती
 बाले  व्यक्तियों  से  वे  तरजीह  नहीं  पा  सकते  att  1977  के  नियमित  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति

 हो  जाने  के  बाद  ही  वे  1977  या  1978  की  खाली  जगहों  में  नियुक्ति  पाने  के  लिए  पात्र  हो  सकते

 वष॑  1977  में  पर्याप्त  संख्या  में  जगहें  खाली नहीं  हुई  थीं  यहां  तक  कि  माचे  1977  के  नियमित
 बारों  को  थी  पण  रूप  से  खपाया  नहीं  जा  सका  था  ।  हसलिए  35  अंशकालिक  टेलीफोन  ated  को

 खपाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 f  जी चप्पू  नहीं

 wea ही  नहीं  उठता
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 माचं 1  6,  1976  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 प्रदूषण  निवारण
 के  लिये  eel TAHT a

 से
 करार

 3251.  श्री  TAAATS  मेहता  :  विदेश  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  water  सरकार  प्रदूषण  नियंत्रण  के  कायें  सें  सहयोग  देने  के  लिए

 सहमत  हो  गई  श्रौर

 ule  हां,तो  क्या  कोई  करार  ह्श्रा  है
 ?

 विदेश  संब्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  कुष्डू  )  :  श्रौर  1977  में  वाशिंग टन
 में  सम्पन्न  विज्ञान  alt  प्रौद्योगिकी  संबंधी  भारत-संयुक्त  राज्य  अमरीकी  उप  श्रायोग  की  तीसरी  बैठक

 में

 यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  प्रदूषण-नियंत्रण  सहित  पर्यावरण  के  सामान्य  क्षेत्र  में  संयुक्त  श्रनुसंधान

 कार्यत्रम  तेयार  किया  जाए  ;  इस  निर्णय  की  श्रनुवर्ती  कारवाई  के  रूप  में  1978  में  भारत  में

 एक  भारत-संयुक्त  राज्य  ग्रमरी की  दिवराष्ट्रीय  कार्यशाला  का  श्रायोजन  किया  गया  ।  इस  का्यंशाला  के

 फलस्वरूप  वायु  जल  प्रदूषण  के  स्वास्थ्य  ate  पारिस्थिति  की  संबंधी  प्रभावों  श्रौर  प्रदूषण  को

 नापने  वाले  उपकरणों  की  व्यवस्था  के  बारे  में  विभिन्न  परियोजनाओं  का  पता  लगाया  ।  इन

 asa  पर  art  ale  विचार  fear  शौर  ब्रावश्यक  श्रनुमति  मिल  जान ेके  बाद  इन  प्रयोजनाओं

 का  ग्रन्तिम  रूप  से  चयन  किया  जाएगा  |

 Factories  without  Labour  Welfare  Officer

 3253.  Shri  Ramji  Lal  Suman  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  provisions  of  appointment  of  Labour  Welfare  Officer  after  500
 labourers  under  the  Factory  Act,  1948;

 (b)  if  so,  the  number  of  factories  all  over  the  country  where  Labour  Welfare  Officers
 are  working;  and

 (c)  the  number  of  factories  where  more  than  500  labourers  are  working  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma)  :  (a)  Under
 Section  49  of  the  Factories  Act,  1948,  which  is  administered  by  the  State  Governments,  all
 factories  ordinarily  employing  500  or  more  workers  are  required  of  appoint  such  number  of
 Welfare  Officers  as  may  be  prescribed.

 (b)  The  upto  date  information  is  being  collected.

 (c)  According  to  the  provisional  figures  for  1975  compiled  by  the  Director  of  the
 Labour  Bureau,  there  were  1624  factories  employing  more  than  500  workers  in  that  year.

 बौध  को  सोनपुर के  साथ

 3254.
 श्रो  एन्थू साहू

 :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  फूलबनी  जिले
 में  बौध  को  बोलनगिर  जिले  में  सोनपुर  के  साथ

 35  किलोमीटर  की  टेलीफोन  से  जोड़ने  का  है  जिससे  दन  पिछड़े  क्षेत्रों  की  जनता  को

 सुविधा  मिल  श्रौर
 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वक्षण  किया  गया  है  तथा  इस  परियोजना  का  कब

 तक  कार्य  आरंभ
 होने

 की  संभावना
 है

 ?

 संचार
 मं्रालय

 में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद
 :  जी  नहीं  ।

 at  उठता  | प्रश्न  जहा
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 cme  eee
 मर  य

 3255.  शो  एन्यू  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 का  सरकार का क्या  कालाहांडी  जिले  के  डाकघरों  के  लिए
 एक

 पृथक  डिवीजन
 बनाने

 विचार

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  बारे  में  तेजी  लाने
 के  लिए

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ?

 संचार  संत्रालय में  राज्य  dat  नरहरि  प्रसाद ra)  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 बोलनगिर  से  उड़ीसा  के  बीच  टेलीफोन  लाइनों  का
 कायकरण

 3256.  श्री  एन्थू  साह  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  बोलनगिर  से  पाटनगढ़  के  बीच  टेलीफोन  लाइन  खराब

 रहती  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  क्षेत्र  में

 टेलीफोन  लाइन  सुचारू  रूप  से  कार्य  सरकार  क्यो  कार्रवाई  कर  रही  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  नरहरि  प्रसाद साथ  )  :  जी  नहीं  ।

 कभी-कभी  नजदीक  की  पावरलाइन  में  दोष  ar  जाने  के  कारण  टेलीफोन  लाइन  में  शोर

 की  श्रावाज झाने  लगती  है  ।

 ऐसी  कारंवाई की  जा  रही  है  कि  1.5  किलोमीटर  लाइन  हटाकर  बोलनगिर  नगर  के

 नजदीक  &  ग्रिड  स्टेशन  से  दूर  ले  जायी

 डाक  कमंचारियों  के  के  लिए  भूमि  का  प्लाट

 3257.  की  सुरेन्द्र झा  सुमन  :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  धनबाद  के  उपायुक्त  ने  डाक  कमंचारियों  के  क्वाटंरों  का  निर्माण  करने  के

 लिए  धनबाद के  डाकघर  सुर्पारटेंडंट  को  लगभग  साढ़े  झाठ  एकड़  उपलब्ध  कराना

 स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 क्या  डाकघर  धनबाद  ने  पोस्टमास्टर  बिहार  पटना  से  उपायुक्त

 द्वारा दी  गई  भूमि  का  अझ्रधिग्रहण  करने  के  बारे  में  बातचीत  की

 इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इसके  लिए  कोन  उत्तरदायी  है  तथा  दस  भूमि  को

 यथाशीघ्र  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कारंवबाई  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालव में  राज्य  मंत्रों  नरहरि  प्रसाद tz)  :  जी  हां  ।

 (a) जी  हां

 (77)  प्रस्तावित  स्थल  को  यह  देखने  के  लिए  जांच  की  गई  कि  स्थान  को  देखते  हुए  श्रौर

 भवन  निर्माण  की  दृष्टि  से  वह  उपमुक्‍्त  है  या  उस  स्थल  के  प्रधिग्रहण  के  लिए  शीघ्रता  से  कारंवाई
 की  जा  रही  है  ।
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 भट्टा  श्रमिकों  द्वारा  श्रान्दोलन

 3258.  श्रो  ज्योतिर्मय बस  :  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भट्टा  उद्योग  के  हजारों  श्रमिक  बहुत  कठिनाई  में  हैं  तथा  वे  श्रान्दोलन  कर  रहे

 यदि  at,  तो  सरकार  का  विचा९  उनके  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  करने  का  है

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रो  रवीन्द्र  :  ae  प्रश्न  में  श्रमिकों

 के  उस  अझ्रांदोलन  का  उल्लेख  किया  गया  है  जो  हाल  ही  में  दिल्‍ली  के  भट्टा-उद्योग  में  em  था  ।  वास्तव

 में  यह  मामला  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  प आता  है  ।  दिल्‍ली  जो  इस  मामले  में  प्रौद्योगिक विवाद

 अधिनियम  के  श्रधीन  समचित  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सुचना  के  aaa  दिल्‍ली  के  weer

 उद्योग  के  श्रमिक  AALU-AU  में  वृद्धि  की  मांग  को  लेकर  आन्दोलन  न्रा  रहे  हैं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  ने

 21  1978  की  एक  न्यूनतम  मजजरी  सलाहकार  समिति  निय  क्त  की  हैं  ताकि  वह  के  संघ

 राज्य  क्षेत्र  के  उद्योगਂ  में  रोजगार  के  संबंध  में  न्यनतम  मज़दरी-दरों  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न

 पर  प्रशासन  को  सलाह  दे  सकें  ।  पता  चला  है  कि  न्यूनतम  मज़दूरी  सलहकार  समिति  की  सिफारिशों  की

 प्रत्याशा में  दिल्ली  के  कुछ  नियोजकों ने  7  art  को  हुए  एक  समझौते  के  द्वारा  दक्षिणी  दिल्‍ली

 के  भटटों  के  कुछ  श्रेणियों  के  श्रमिकों  की  मजदरी-दरों  में  वद्धि  करना  स्वीकार  किया  है  ।

 टेलीफोन बिल  भेजने  में  विलम्ब

 3259.  श्री  के०  राममूति  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ~

 (#)  बया  सर्कार  मे  करी  टेसीफोग  के  Gwe  a में  ग्रसाधारण  विलम्ब  q  जाच

 की  है

 क्या  इससे  प्रयोक्ताओं  को  कठिनाई  नहीं  होती  है  जब  उन्हें  छह  दिनों  के  अंदर  भुगतान

 करने  का  निदेश  दिया  जाता  है  हालांकि  टेलीफोन  बिलों  के  भेजने  में  छह  महीने  का  विलम्ब  होता  है

 शौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  स्थिति  को  किस  प्रकार  सुधारने  का  विचार  है
 ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  minaret ot fafan afaet पर  विलिंग  यूनिटों  द्वारा

 टेलीफोन  बिल  जारी  करने  में  बहुत  भ्रधिक  देरी  नहीं  होती  है  ।  दिल्‍ली  ate  कलकत्ता  टेलीफोन  बिलों  में

 बिल  जारी  करने  में  जो  विलम्ब  हुआ  है  सरकार  को  उसकी  जानकारी  इस  विलम्ब  का  कारण  है  श्रपेक्षित

 कम्प्यूटर  समय  at  समुचित  कम्प्यूटर  सुविधा  का  उपलब्ध  न  होना |

 टेलीफोन  बिलों  का  भुगतान  उनके  जारी  होने  की  तारीख  से  15  दिनों  (6  दिन  नहीं  )

 के  भीतर  करना  होता  है  ।  भुगतान  न  करने  की  स्थिति  में  टेलीफोन  पर  याद  दिलानी  दी  जाती  है

 और  एक  सप्ताह  का  समय  झ्ौर  दिया  जाता  है  ।

 दिल्ली  ae  कत्कत्ता  में  यह  काम  अन्य  उपयुक्त  कम्प्यूटर  एंजेंसिमों  को  सौंपने कें  लिए

 कार  वाई  पहले  ही  की  जा  वकी भ  है
 |

 Hindi  Knowing  Staff  in  Ministry

 3260.
 Shri  Nawab  Singh  Chauhan :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be

 pleased
 to

 (a)  the  total  number  of  sections  in  his  Ministry/Department  at  present,  the  number  of
 sections  out  of  them  which  ate  having  more  than  eighty  per  cent  Hindi  knowing  staff ;

 ITE
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 (0)  the  number  of  sections  in  which  noting  and  drafting  are  done  in  Hindi  and  the
 reasons  for  not

 doing  i in  rest  of  the  sections;  and

 (c)  whether  clear  orders  have  been  issued  to  all  the  sections  to  write  notes  and  drafts
 in  Hindi  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State in  the
 Ministry

 of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda) :
 ee

 Department  of  Department  of
 Steel  Mines

 (a)  (i)  Total  number  of  sections  26  17

 (ii)  Number  of  sections  in  which  80%  or  more
 14 staff  possess  a  working  knowledge  of  Hindi  22

 (b)  and  (c)  Under  the  Official  Language  rules,  the  Government  employees  have  the
 option  to  do  their  work  either  in  Hindi  or  in  English  and  they  use  Hindi  or  English  as  per
 their  convenience.  However,  appeals  have  been  issued  from  time  to  time  by  Joint  Sec-
 retary/Secretary/  Minister  to  all  the  officers/employees  to  transact  more  and  more  work  in
 Hindi  and  the  officers/employees  have  started  writing  small/routine  notes  and  drafts  in
 Hindi.

 केन्द्रीय  area  बोर्ड  द्वारा  कमचारो  Waser  निधि  कमंचारियों

 के  स्वोकृत  वेतनसानों का  लाग  किया  जाना

 3261.  श्री  मनोहर  लाल  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछले  कई  श्रम  मंत्रियों  ने  सदन  में  भ्रनेक  अवसरों  पर  यह  घोषणा  की  है  कि  कमंचारी

 भविष्य  निधि  संगठन  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  नामक  एक  स्वायंत्शासी  संस्था  द्वारा  प्रशासित  संगठन  है

 यदि  तो  केन्द्रीय  न्यासी  बोड  द्वारा  स्वीकृत  वेतनमानों  को  सरकार  द्वारा  भ्रस्वीकार  किये
 जाने  का  कारण  है

 क्या  वर्तमान  सरकार  पिछली  सरकार  के  निर्णय  पर  पुर्विचार  करंगी  झोर  केन्द्रीय  न्यासी

 बो  द्वारा  ग्रपने  कमंचारियों  के  लिए  स्वीकृत  वेतनमानों  को  क्रियात्वित  करने  के  लिए  बोर्ड  को  श्रनमति

 are

 ||
 यदि  तो  कयों  नहीं

 ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामकृपाल fag)  कमंचारी

 निधि  श्र  प्रकीण  उपबन्ध  1952  की  धारा  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यह  निधि  धारा

 mite  गठित  केन्द्रीय  बोर्ड  में  निहित  होगी  we  इसकी  व्यवस्था  इस  बों  द्वारा  की  जाएगी  ।

 (a)  शौर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कर्मचारियों  के  वतन-मान  तथा  सवा
 को  अन्य  शर्तें  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  पर  लाग  होने  वाले  वेतनमानों  सेवा  की  अन्य  शर्तों

 के  aq  है  ।  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  तीसरे  वेतन  श्रायोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतन-मानों  को

 अपने  कर्मचारियों  के  संबंध  में  लाग  तो  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  संगठन  '  के  कर्मचारियों  के  संबंध

 से  ही  बेतन-मान  स्वीकार  किए  हालांकि  ये  वेतन-मान  केन्द्रीय  बोर्ड  की  सिफारिशों  से  भिन्न  थ े॥
 77 a wart,  भविष्य  निधि  संगठन  के  कमंचारियों  के  लिए  श्रपनाया  गया  श्रधिक

 लाभदायक था  ;
 पहले  किए  जा  चुके  निर्णयों

 की
 पुनरीक्षा  करने  का  कोई  fare  नहीं  है  परन्तु  कुछ

 ग्रेडों
 में  संशोधन

 करने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 ~~

 3262.  श्री  लखन  लाल  कपूर  :  व्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1978  से  2  1978  तक  उनके  मंत्रालय  के  ित | हि ह  ay  किन-किन

 विदेशी  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  ने  कितनी-कितनी  अवधि  के  लिये  भारत  की  यात्रा  श्र

 उन  मंत्रियों  अथवा  के  नाम  क्या  हैं  जो  प्रत्येक  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  के  लिये
 इन  बेटिंगਂ  अथवा  इन  वेटिंग  थे  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  :  श्रौर  इन  यात्राओं  के  श्रवसर

 पर  नामोदिष्ट  वरिष्ठ  झधिकारियों  ate  महिलाश्ों  को  wa  विशिष्ट  स्रतिथियों  के  साथ  रहने  वाले

 मंत्री  अथवा  वरिष्ठ  महिला  जाता  है  ।  बिदेश  मंत्रालय  राज्य।ध्यक्ष  अथवा  शासनाध्यक्ष  या

 उप  राष्ट्रपति  के  स्तर  के  श्रतिथियों  की  जिन  यात्राद्मों  का  1  1978  से  2  1978  के

 बीच
 ate

 किया  उसका  विवरण  नीचे
 दिदा  गंगा  $$$

 साथ  रहने  थाला
 ा  बशिष्ः  नग  =  ——

 (1)  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  angus  झौर  श्रीमती  (1)  श्री  जाजें  फ़रनेन्डीज़  उद्योग  मंत्री

 रोज़लीन  से  3  1978  (2)  श्रीमती  रसा  मेहता

 (2)  यूनाइटेड  किंगडम  के  प्रधान  संसद  (1  ह ह  श्रीमती  पी०  दण्डवते

 महामान्य  परम  सम्माननीय  जेम्स  केलहन  ग्रौर

 श्रीमती  6  से  11  1978

 (3)  राजकुल  मान्य  आगा  खां  तथा  राजकुल  मान्य  राजकोय  यात्रा

 बेगम  से  20  1978

 (4)  झायरलैंड  के  राष्ट्रपति  महामान्य  डा  ०  पैट्रिक ज  (1)  श्री  पुरूषोत्तम  कौशिक  पर्यटन  एवं  नागर  विमानन

 हिलेरी  और  श्रीमती  मेव  मंत्रो

 1978 से  7  1978  तक  (2)  श्रीमती  लैला  फ़रनेन्डीज

 (5)  फ्रांस के  प्रधान  मंत्नी  को  मदाम  (1)  श्रीमती  कट्टी

 25  जनवरी से  1  1978  तक

 (6)  महामान्य  श्री  सिरी  अतलि  सीनेट  के  राजकीय  यात्रा

 जनवरी  से  3  0/31  1978

 (7)  महामान्य  श्री  स्टीवन  यूगोस्लाविया  (1  )  श्रीमती  ए  ०झार०  देव

 सामाजवादी  संघोय  गणर।ज्य  की  प्रेसिडेन्सी  के

 उपाध्यक्ष  शर  श्री  मती  दो गोरोन्जस्की--31 जनवरी जनवरी
 से  4  1978

 (8)  महागरिमामय  सम्राट  मोहम्मद  रज्ञा  पहलवी  (1)  श्री  ग्रटल  बिहारी  वाजपेयी
 ईरान  के  शहंशाह

 मयी  फराह पहलवी
 शाहबानू-- 2 से क य्से

 (2)  शकरी
 सोहित

 कर

 1978
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 पश्चिम  जर्मनी  को  इस्पात  इस्पात  उत्पादों  पो। द  |a की  ea

 3263.  श्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  जर्मनी  की  कंपनियों  को  शभ्रनुचित  रियायत  पर  इस्पात  दौ  इस्पात  उत्पादों  को

 बेचा  गया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्पात श्रोौर खान मंत्री खान  मंत्री  बोजू  पटनायक  माध्यम  ग्रभिकरण-सेल  इन्टरनेशनल  लि०

 ने  कुछ  मात्रा  में  बेलित  इस्पात  के  उत्पाद  पश्चिम  जमेनी  की  कुछ  फर्मों  को  बेचे  हैं  बिक्री  के  सौदों  को
 श्रन्तिम  रूप  देते  समय  कोई  श्रनुचित  रियायतें  नहीं  दी  गई  थी ं।

 न  होगा  । प्रत्येक  सौदे  में  मूल्य  बताना  माध्यम  श्रभिकरण  के  वाणिज्यिक  हित  में

 भारतीय  सांस्कृतिक संबंध  परिषद्‌

 3264 श्रो  मही  लाल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  fe  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  नई  दिल्‍ली  के  शासी  निकाय  की

 बेठक  17  1977  को  हुई  थी  श्रौर

 यदि  हा  तो  शासी  निकाय  द्वारा  परिषद  के  भूतपूर्व  सेकेटरी  के  वर्द्ध  बला  fara  किया

 गया  था !

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  समरेन्द्र  HE):  )  हो

 शासीਂ  निकाय  ने  यह  fry  किया  कि  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  के  सचिव  के  पद

 पर  किसी  भी  व्यक्ति  को  स्थायी  रूप  से  नहीं  बना  रहना  चाहिए

 जापान  द्वारा  भारत  से  लौह  श्रयस्क  के  श्रायात  में  कमो  किया  जाना

 3265  श्री  ज्योतिमंय बसु

 लाल  गप्त

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जापान  ने  भारत  से  लौह  अयस्क  का  अपना  त्रात्यत  13  से  20  प्रतिशत  तक  कम  करने

 का  निर्णय किया  है

 क्या  wut  निर्णय  के  कारण  लगभग  एक  लाख  लोह  अयस्क  श्रमिकों  को  जबरों  weet

 हो  जाने  की  ग्राशंका  भ्रौर

 यदि  तो  ततवंबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  खात  मंत्री  ata  :  इस्पात  उद्योग  में  काफी  मंदी  ग्रा  जाने

 कारण  जापान  की  स्टील  मिलों  ने  भारत  सहित  सभी  स्रोतों  से  लौह  भ्रयत्क  अरयात  करने  के  अरपन
 समग्र

 स्तर में  लगभग  20%  को  कमी  कर  दी  ह्

 शौर  इन  बातों  को  देखते  हुए  कि  खनिज  तया  धातु  व्यापार  निगम  के  पास  लौह

 प्रयस्क  का  काफी  स्टाक  हाल  में  प्रतिरिक्त  न  परियोजनाएं  चालू  की  गई  जापान  को  किए  जाने

 वाले  नियत  में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  तथा  इस  समय  विश्व  में  इस्पात  उद्योग  में  आई  काफी  मंदी  का  रुख
 लौह  wren  के  श्रमिकों  की  जबरी  weet  करना  अपरिहापं  है  ।

 भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  स्टाफ  बस  को  व्यवस्था

 3266.
 श्री  मनोहर  लाल  :  क्या  संसदौय  anh  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  दिल्‍ली  स्टाफ  के  रिहाइशी  स्टाफ  क्वार्टर  कार्यालय  से

 12%  17  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है
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 क्या radu  नियमों  क  यदि  स्टाफ  कवाटें रों रों  aT  कार्यालय  के  ae  8  feat  मीटर

 से  भधिक  दूरी  हो  तो  क्मंचारियों  को  मुश्नावजा  देना  पड़ता  है  श्रौर  इस  संबंधे  में  2 TSqTTy  एक  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन

 यदि  तो  कमंचारियों  को  उससे  क्यों  वंचित  रखा  गया  है  शौर  क्या  सरकार  राजधानी

 की  परिवहन  समस्या  पर  विचार  करेंगी  श्रौर  पैसा  जमा  करवाने  वाले  लोगों  को  बेहतर  सेवा  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  संगठन  से  अपनी  स्टाफ  बस  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कहेगी  या  को  मुश्रावजा

 देने  के  लिये  मंत्रालय  में  पहले  से  विचाराधीन  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  प्रदान  और

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  कमंचारियों  को  मुग्रावज़ा  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने

 at  बिचार  है  mix  इसमें  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्रम  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल fag)  जी  at

 से  पता  चला  है  कि  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  एक  प्रस्ताव  भेजा है  ।  इसके  प्राप्त

 होन  पर  सरकार  इस  पर  विचार  करगी  |

 परमाण  हथियारों  के  प्रसार  पर  रोक

 3267.  श्री  श्रघन  सिह  ठाकुर  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  15  विकसित  देशों  ने  एक  ag  बनाथा  है  शौर  उनमें  विकासशील  देशों  द्वारा  परमाणु

 हथियारों  के  प्रसार  पर  कथित  रोक  लगाने  के  लिए  समझौता  gar है

 थदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ale  उस  समझीते  का  भारत  द्वारा  परमाणु  ऊर्जा

 टे  क्नोलौजी  त्रौर  परमाणु  ईंधन  के  अ्रायात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  त्रौर

 भी  कोई क्या  विकसित  देशों  के  इस  प्रयास  को  विफल  करने  के  लिए  विकासशील  देशों से
 समझौता  करने  का  विचार  ?

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  wate  Ee)  mx  निम्नलिखित  15  देशों

 ने  परमाणु  आपूर्तिकर्ता  दल  लंदन  का  संगठित  किया  है  जिसका  उद्देश्य
 रहित  देशों  को  परमाण  उपस्कर  तथा  तकनीक  के  निर्यात  के  संबंध  में  अपनी  नीतियो ंमें  समन्वय

 स्थापित  करना  है  :  ata  राज्य  ग्रमरीका  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र

 जमन  संघीय  जमन  जनवादी  गणराज्य

 तथा  स्वीटज़रलण्ड  ।  इन  देशों  में  एक  प्रकार  के  दिशानिदेंशों  पर  सहमति  हो

 गई  है  जिसका  पालन  वे  परमाणु-हथियार-रहित  देशों  को  परमाणु  उपस्कर  तथा  तकनीक  के  निर्यात

 के  संबंध  में  करेंगे  |  इस  प्रकार  के  किसी  भी  समझौते  से  भारत  जिसे  विकासशील  देशों  द्वारा  परमाणु

 ऊर्जा  के  शांतिपूर्ण  प्रयोग  के  क्षेत्र  में  ग्रावश्यक  वस्त्र  के  ग्रायात  में  बाधा  पहुंच  सकती  है  ।

 विकासशील  देशों  ने  इस  संबंध  में  ग्रब  तक  कोई  सामूहिक  प्रयास  नहीं  किया  है

 इस्पात  को  उत्पादन  लागत  में  कमी

 3268.  श्री  के०  रामसर्ति  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  ने  उत्पादन लागत  कम  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  है  ;

 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  लागत  में  कितनी  कमी  हुई  है  ;

 इस्पात  उत्पादन में  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  कुछ  नये  तरीके  लागू  करके  उत्पादन  लागत  कम
 करने

 के  लिये  प्रस्तावित  सामूहिक  अभियान  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 —  चान  मे  राज्य  मंत्र  (x)  इस्पात  उत्पादन  की  लागत

 में  कमी  करना  एक  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखाने  इसे  प्राप्त  करने

 के  लिए  कई  उपाय  कर  रहे  हैं  जेसे--उत्पादन  शरीर  उत्पादिता  में  वृद्धि  क्षमता  को  अधिक  उपयोग

 भ्नुसंघान  विक्रास  क।र्यक्रम  लागू  करना  ,  कीमती कच्चे  माल  का  कम  उपयोग  माल  की

 बादी  तथा  कच्चे  माल  की  कीमत  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखना  ।

 waar  लगाया  गया  है  कि  दुर्गापुर  श्रौर  राउरकेला  के  इस्पात  कारखानों में  वर्ष

 1977-78  में  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  लगभग  3.7  करोड़  रुपये  कालाभ  लेकिन  कच्चे  माल  की

 लागत  में  वृद्धि  तथा  मूल्य  वृद्धि  के  झन्य  कारणों  से  जिस  पर  इस्पात  संयंत्रों  का  नियंत्रण  नहीं  इस  लाग

 का  कोई  प्रभाव  नहीं  हुआ

 कुछ  मुख्य-मुख्य  प्रौद्योगिक  नवीकरण  /  सुधार  जिन्हें  लागू  किया  जा  चुका  लागू  करने

 का  प्रस्ताव  है  /  जिनसे  उत्पादन  लागत  में  कमी  श्रायेगी  Aa  दिये  गये  हैं

 (1)  एल०  डी०  कन्वटेरों  की  लाइनिंग  अवधि  में  वृद्धि  ।

 (2)  अकोककर  कोयले  की  धूलि  का  उपयोग  करके  धमन  भट्टियों  में कोक  की  खपत  में  कमी  करना

 (3)  धमन  भट्टियों  में  तापमान  हाई  टाप  प्रेशर  सिन्टर  का  श्रधिक  प्रयोग  तथा  विशिष्ट

 साइज  के  कच्चे  माल  का  उपयोग

 (4)  धातुमल  में  एम०  जी०  झो०  की  मात्रा  बढ़ाकर  धमन  भट्टियों  की  उत्पादिता में  वृद्धि करना  |

 इनके  अलावा  स्टील  waft  श्राफ  लि०  के  अर  संगठन  ने  कुछ

 अन्य  भ्रनुसंघान  कार्यक्रम भो  शुरू  किए

 WT  इण्डिया  स्टेनलेस  स्टील  इष्डस्ट्री  एसोसिएशन  से  शुल्क  से  छूट  को  योजना  के  बारे  में  सुझाव

 3269.  श्री  माधवराव  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  श्राल  स्टेनलेस  स्टील  इंडस्ट्री  एसोसिएशन  से  शुल्क से

 योजना  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदिहां  तो
 इन  सुझावों का

 ब्यौरा  झर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  Aret)  जी

 आल  इंडिया  स्टेनलेस  स्टील  इन्डीस्ट्रीज  एसोसिएशन  से  प्राप्त  हुए  सुझाव  संलग्न  विवरण  में
 दिए  गए

 {
 \  शुल्क  में  छूट  योजना  के  प्रन्तर्गत  आने  वाली  मदें  प्रंजीकृत  निर्यातकों  की  Tata  नीति का

 ही  एक  भाग  वर्ष  1978-79  के  लिए  इस  नीतिं  stadt  श्रन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  झ्र  नीति  बनाते

 समय  झाल  इंडिया  स्टेनलैस  स्टील
 इंडस्ट्रीन  एसोसिएशन  के  सुझावों  सहित  सभी  संबंधित  wast  पर

 विचार  किया  जायगा  |
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 क

 वरण ्  ववरण

 झाल  इंडिया  स्टेनलेस  स्टील  इंडस्ट्रीज  एसोसिएशन  के  सुझाव

 >
 बदाग  इस्पात  ण  उत्पादों  के  निर्माता  निर्यातकों  को  निर्यात  श्राडर  प्रस्तुत  किए  बिना  शुल्क  में

 छूट  योजना  के  अन्तगंत  श्राटोमेटिक  इम्प्रेस्ट  लाइसेंस  दिए

 उत्पादन  लागत  में  श्रप्रत्यक्ष  करों  तथा  wa  खर्चों  के  जुड़  जाने  के  लिए  निर्यातकों  की  क्षतिपूर्ति

 करने  के  लिए  शुल्क  में  छूट  योजना  के  ग्रस्तगंत  निर्यात  उत्पादन
 के  लिए  gray  वास्तविक

 मात्रा से  कुछ  श्रधिक  मात्रा  में  बेदाग  इस्पात  के  श्रायात  की  श्रनुमति  दी

 शुल्क  में  छूट  योजना  के  श्रन्तगंत  मिलने  वाले  कच्चे  माल  की  मात्रा  पहने  निश्चित  को  जानी

 चाहिए  ताकि  निर्यातकों  को  शुल्क  में  छूट  प्रमाण-पत्न  के  लिए  हर  बार  राजस्व  विभाग  के  पास

 न  जाना

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  निर्यात  उत्पादन के  लिए  निःशुल्क  माल  देने  के  लिए

 माल  का  त्रायात  करके  द्ाबद्ध  भांडागार  में  रखना

 निर्यातकों  को  शुल्क  में  छूट  योजना  के  श्रन्तगंत  पहले  दी  गई  शझ्ायात  की  श्नुमति  के  श्रलावा

 शेष  wart  से  फूति  यदि  कोई  की  भी  अनुमति  दी

 शुल्क  में  छूट  योजना  के  श्रन्तगंत  श्रावेदनों  पर
 विचार  करने  सम्बन्धी  कायें  का  विकेन्द्रीकरण

 किया  जाए  ।

 थोक  में  करने  तथा  निर्यात  शर  ग्रायात  काय पर  निगरानी  रखने  के  लिए  एसोसिएशन

 की  सेवाझों  का  लाभ  उठाया

 चीन  के  कब्जे  में  भारतीय  क्षेत्र

 3270.  श्रो  प्रहसान  ज्ञाफरी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  का  कितने  किलोमीटर  क्षेत्र  प्रभी  तंक  चीन  के  कब्ज़े
 में

 क्या  चीन  के  कब्जे  में  भारतीय  क्षेत्र  सम्बन्धी  न  में  कोई  भिन्नता  यदि  तो

 वह  वास्तविक  भू-क्षेत्र  कितना  है  जिसको  चीन  से  वापिस  लेने  के  लिए  भारत  का  दावा  सही  अं

 क्या  भारत  सरकार  को  मालूम  है  कि  काश्मीर  का  एक  भाग  पाकिस्तान

 सरकार  ने  हमारी  सीमाओं  पर  सड़के  बनाने  के  लिए  चीन  को  दे  दिया  यदि  तो  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ata  ae  लहाख  क्षेत्र  के  लगभग

 14,500  वर्ग  मील  भारतीय  प्रदेश  पर  चीन  का  गैरकानूनी  कब्जा  इसके  पाकिस्तान  शौर

 चीन के  बीच हुए  एक  गैर  कानूनी सीमा  समझौते  के  फलस्वरूप  काराकोरम  के  पश्चिम  में  2000  वर्गमील  के

 भारतीय  प्रदेश  पर  भी  चीन  का  कब्जा  है  ।  भारत  सरकार  पंचशील  के  श्राधार  पर  सीधे  द्विपक्षीय  बातचीत
 के  द्वारा  शांतिपूर्ण  तरीकों  से  इन  भारतीयों  प्रदेशों  की  वापसी  को  कोशिश  कर  रही

 बन्द  TE  श्रथवा  घाटे  पर  चल  रहे  लघ  इस्पात  संयन्त्र

 3271.  डा०  वो०  ए०  सेयद  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  समाचार  सच  है  कि  हाल  के  वर्षों  में  स्थापित  किए  गए  लघु  इस्पात  संयंत्र  या

 तो  बन्द  होगए  हैं  श्रथवा  भारी  घाटे  पर  चल  रहे  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  सरकार  ऐसी  स्थिति  होने  के  कारण
 बताएगी

 तथा  इस  स्थिति  को  gare

 के  लिए  कया  कार्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  भ्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कडिया  मुण्डा  )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  ate  मुख्यालयों  में  are  डिवी  जन  क्लकों  श्रोर  हैड  went में

 श्रसमानताएं

 3272.  श्रो  मनोहर लाल  :  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  भव्रीय  कार्यालयों में  wae  डिवीजन

 क्लकों  को  15  वर्ष की  संवा  पुरी  कर  लेने  के  बाद  भी  पदोन्नति  के  लिये  ari  waar  नहीं  मिलता  है  जबकि

 केन्द्रीय  कार्यालय  में  श्रपर  डिवीजन  क्लकों  की  पांच  वर्ष  की  सेवा  पुरी  करने  से  पहले  ही  पदोन्नति  हो  जाती

 है  तथा  केन्द्रीय  कार्यालय  के  चपरासियों  की

 दिक

 ar  सुपरिन्टेंडेंट  के  पदा  पर  पदोन्नति  हुई  है  जबकि  क्षेत्रीय

 कार्यालयों में  ऐसा  कोई  मामला नहीं  है  ह

 क्या  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  हैड  बल्क  10  से  12  व्यक्तियों  का  पर्यवेक्षण कर  रहे  हैं  जबकि

 केन्द्रीय  कार्यालय  के  वही  वेतन  पाने  वाला  एसिस्टेंट  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  अपर  डिवीजन  बलक  स  भी  बहुत  कम

 काम  कर  रहा  है  तथा  550  रुपये  के  वेतन-मान  के  सुपरिन्टेंडेंट  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  हड  क्लरककों  को  तुलना

 में  केन्द्रीय  कार्यालय  में  कम  के  काम  का  पर्यवेक्षण  करते

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामकृपाल  कमंचारी  भविष्य  निधि

 संगठन  में  उच्च  श्रेणी  लिपिक  क्लर्क  के  संवर्गों  में  पदोन्नति  क्षेत्रवार  श्राधार  पर  की  जाती  तथापि

 पदोन्नति  पात्रता  संबंधी  शर्तों  फी  पूति  तथा  विभिन्न  क्षेत्रीय  कार्यालयों  ak  केन्द्रीय  कार्यालय  में  रिक्त  स्थानों

 के  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करती  हैं  ।

 (a)  प्रचलित  मापदण्डों  के  एक  gears  को  लेखा  विभाग  में  10  तथा

 प्रवर्तन  are  प्रशासन  विभाग  में  बारह  क्लकों  का  पयवबक्षण  करना  होता  है  प्रधान  कार्यालयों  में

 सहायकों  का  काम  क्षेत्रीय  कार्यालय  '  के  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  के  काम से  भिन्न  ह

 कमेंचा  रो  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  श्रसिस्टेंट के  पद  का  निर्माण

 3273.  श्री  मनोहर  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  निर्धारित  मापदण्ड  के  अनुसार

 स्टाफ  की  व्यवस्था  की  जाती है  केन्द्रीय  कार्यालय  में  कोई  मापदण्ड  नहीं  है  प्नौर  न  ही  वहां

 निम्न  तथा  उच्च  ear  के  बीच  कोई  अवपात  है  तथा  लगभग  40  ब्यक्ति  425  रुपये  के  वेतनमान  में  जो

 ग्रेंड  1  क्षेत्रके  हेड  क्लर्कों  से  संख्या  में  ofan  हैं  are  यदि  ह  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  मुख्यालय  में  स्टाफ  न  लिए  जाने  कारण  क्षेत्रीय  कार्यालय
 के  हेड  क्लकों  को  केन्द्रीय  कार्यालय  के  सुपरित्टेन्डेंट  के  बराबर  न  मानने  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में

 असिस्टेंट
 के  पद  का  निर्माण  न  करने  के  क्या  कारण  है  ;  आर

 इस  विसंगति  को  दूर  करने  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  तथा

 इसमें  कितना  समय
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 Se

 अस  तथा  कार्य  मंमालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  :  विभिन्न  श्रेणियों

 के  कर्मचारियों  के  लिए  मापदण्ड  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  संबंध  में  ती  निर्धारित  किया  गया  परन्तु  प्रधान

 कार्यालय  के  संबंध  में  नहीं  प्र  घान  कार्यालय  में  425-  640  रूपये  के  सहायकों के  संव

 में  41  पद  हैं  ग्रौर  क्षेत्रों  में  4  25-  700  रूपये  के  वेतनमान  में  हड  कलंकों  के  128  पद  हैं  ।  प्रधान

 कार्यालय  के  सहायकों  के  काम  का  स्वरूप  क्षेत्रों  हैड  कलंकों  के  काम  के  स्वरुप  से  भिन्न  हैं  ।

 (a)  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  कुछ  ऐसे  कमंचारियों  जिन्होंने  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षाओं में  wear

 प्राप्त  कर  कमेंचारी  भविष्य  निधि  वग श्रौर  सेवा  की  wat)  1962 के  उपबन्धों

 ग्रच्याधीन  प्राधान  कार्यालय  में  रख  लिया  गया  बत्त  कम  मामलों  में  प्रशासनिक  इात्यावश्यकताश्रों

 के  कारण  कर्मचारियों  को  क्षेत्रीय  कर्यलयों  से  प्रधान  कार्यालय  में  स्थानान्तरित  भी  किया  गया है  क्षेत्रीय

 कार्यालयों के  हैंड  कलार्को  के  काम  का  स्वरुप  ake  उनके  वेतनमान  केन्द्रीय  कार्यालय  के
 ग्रधीक्षकों

 के

 काम  के  स्वरुप  तथा  बेतनमानों  से  भिन्न

 इस  संबंघ  में  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  ने  कुछ  सिफारिशें  की  जब  केन्द्रीय  भविष्य  निधि

 ग्रायक्त  से  इस  सबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  तब  सरकार  उक्त  सिफारिशों पर  विचार  करेगी

 श्रतारांकित प्रश्न  संख्या  4073  दिनांक  15-12-1977  के  बारे  में  शरू  करने  वाला  विवरण

 CORRECTING  STATEMENT  REG.  U.S.  Q.:DT.  15-12-77

 क्रास  के  कमचारियों  की  प्रधान  मंत्री  के  साथ  बेठक  के  बारे  में

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  1512-77

 को  लोक  सभा  में  रखे  गये  झ्रतारांकित  प्रशन  संख्या  4073  में  श्री  ज्योतिर्मध  बसु  द्वारा  निम्नलिखित  gor  गया

 था

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली में  इंडियन  रेड  क्रास  के  कुछ  कर्मचारियों ने  प्रधान  मंत्री के  साथ

 भट  की  थी  झ्र  वे  रेड  क्रास  से  संबंधित  कुछ  मामले  उनके  ध्यान  में  लाये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  यह
 भी  सच  हैकि  प्रधान  मंत्री ने  कुछ  पदाधिकारियों  को  त्याग  पत्र  देने  के  लिये  श्रनुरोध

 किया  |  ८

 तो  क्या  उनके  निदेश  का  पालन  किया  गया  झौर

 +?
 य
 यदि  उसके  क्या  कारण  ः

 इस  प्रश्न  के  भाग  ae  और  के  उत्तर  में  जो  उल्लेख  किया  गया  था  वह  इस  प्रकार

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इससे  पहले  दिये  wa  उत्तर  को  ठीक  करनेंका  विचार

 इस  प्रश्न  के  कवल  भाग  ate  में  दिये  गये  उत्तर को  नीचे  लिखे  अनसार  ठीक  करने  की  कृपा  करें

 उन्होंने एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  इ  कास  सस्थाद्वारा  कुछ  गलत  काय

 कि  जाने  का  श्रारोप  लगाया  गया  था  और  रेड  क्रास  हाल  करने  के  लियें  श्रावश्यक

 कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  गया  इसज्ञापन  की  प्राप्ति  सुचना  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  द्वारा  दी

 गई थी  ।
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 यह  गलती  भूल  से  हो  गई  बी  arta  दैनिक  कार्यक्र  में  इस  का  कोई  उल्लेख  नहीं  था  प्रौर  इस

 तरह  विशेषाधिकार  भंग  नहीं  होता

 देरी  क  कारण

 चूंकि  इन  तथ्यों  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  से  दुबारा  पता  लगाया  जाना  था  इसलिए

 इस  में कुछ  समय  लग  गया  ak  7  दिन  की  निर्धारित  श्रवधि में  उत्तर  को  ध ि सीक  ar  किया  जा  सका  |

 इन  परिस्थितियों  में  हुए  इस  विलम्ब  के  लिए  क्षमा  करने  की  कृपा  की

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  नियुक्ति  के  बारे  में

 RE  :  APPOINTMENT  OF  CHIEF  JUSTICE  OF  ALLAHABAD  HIGH  COURT

 meet  महोदय  :  परब  सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे

 श्री  Ko  लकप्या  (TAR) v  :  सदस्यगण  मुख्य  न्यायाधीश की  विवादाग्रस्त  नियुक्ति  के  बारे  में  मंत्री

 महीदय  द्वारा  एक  वक्तव्य  दिये  जाने  की  मांग  कर  रहे  मैं  ध्यान  इस  श्रोर  करता

 मेरा  ध्यान  greg  प्रस्ताव  भी  लम्बित है

 थ्रो  AWA Te राव  चह््ाण  :  सदस्यगण  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की

 नियुक्ति के  बारे  में  एक  वक्तव्य  की  मांग  कर  रहे  तथ्य  बताने  में  क्या  कठिनाई  है  इस  बारे  में

 वक्तव्य  कयों  नहीं  दिया  जा  रहा  ?  am  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहें

 Rear  महोदय  :  मुझे  इस  में  कोई  ata नहीं  है

 श्री  सौगत  राय  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  सभा  में  इलाहाबाद  उच्च

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  की  विवादास्पद  नियुक्ति  के  बारे  में  वक्तव्य  देने  के  लिये  तयार

 morn  सहोदय  :  यदि  प्रधान  मंत्री  वक्तव्य  देना  चाहें  तो  मुझे  कोई  श्रापत्ति नहीं  है

 श्री  सौगत  राय मैंने  स्वास्थ्य  मंत्नी  श्री  राजनारायर्ण  के  विरुद्ध  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की

 सूचना दी  उसका  क्या  Tar?

 Meret  महोदय  :  यह  मुझे  अ्रभी-प्रभी  प्राप्त  हुई  है  ।

 बिहार  को  स्थिति  के  बारे  में
 RE  :  SITUATION  IN  BIHAR

 श्री  बो०  एस०  सुधोरन  (sated) :  :  बिहार में  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  बिहार  में  साम्प्रदायिक

 दंगों  की  श्राशंका  बढ़  गई  कानून  श्रौर  व्यवस्था
 की  स्थिति  बनाये  रखने

 में
 राज्य  सरकार  पूर्णतया

 रही  है

 श्री  सौगत  राय  :  बिहार  की  स्थिति  पर  मेरे  ध्यान  झाक्षण  प्रस्ताव  का  क्या  हुमा  ?  राज्य  सभा  में

 इस  पर  चर्चा  हो  चुकी  है  परन्तु  हमें  भ्रवसर  नहीं  मिल  रहा

 श्री  Eur  देसाई  (wierzt) )  :  श्राप  बिहार  पर  चर्चा  के  लिये  सहमत  हो  गये

 झ्ध्यक्ष  सहोदय जी  मैंने  कहो  था  कि  मैं  इस  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  wats  नहीं

 देता  क्योंकि  यह  राज्य का  विषय

 घी  बसन्त  साठे  मैंने  नियम  193  के  अधीन  सुचना  दी  है
 ।

 यदि
 श्राप  अनुमति  देते

 हैं  बो  इसमें  अधिक  सदस्य  भाग  ले  मेरे  विचार  में  प्रधान  मंत्री  को  दिन  के  अन्त  में  एक  घंटे
 की

 चर्चा  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  होगी  ।  मेरा  सुझाव  हैकि  श्राप  ध्यान  ard  के  स्थान  पर  नियम  193  के

 matt  चर्चा की  अनुमति  दें
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 Wega |  महोदय  :  मैं  इस  मामले  पर  विचार  करूगा ॥

 अ्ाकाशवाणी  दवारा  सदन  की  कार्यवाही  संबंधी  प्रसारण  के  बारे  में

 RE  :  COVERAGE  OF  PROCEEDINGS  OF  THE  HOUSE  IN  A.ILR.  BROADCASTS

 Shri  Ram  Vilas  Paswan  (  Hajipur)  :  1  am  pained  to  say  that  A.I.R.  is  still  adopting
 Names  of  tmportant  Members  only  are  broad- partisan  attitude  in  regard  to  broadcasts.

 cast.  Yesterday  many  of  us  spoke  on  General  Budget  but  our  names  were  missing  in  English
 broadcast.  Due  and  proper  coverage  is  not  given  to  our  speeches  in  Parliament.

 1  want  that  a  policy  be  laid  down  in  this  regard  so  that  feelings  and  views  expressed  by

 form.
 Members  here  are  given  proper  and  due  coverage  and  presented  before  the  people in  correct

 The  hon.  Minister No  distorted  version  should  be  presented  before  the  people.
 should  make  a  clarification  in  this  regard.

 meat  महोदय  :  मैंने  इस  बारे  में  समाचार  को  पहले से  लिख  दिया  मैं  सम्बन्धित  मंत्री  को  भी

 लिखंगा  ।

 श्री  ato  पी०  मंडल  जहां  तक  समाचार  साधनों  का  सम्बन्ध  ये  gratateafa a के
 दिनों  की  तरह  ही  चल  रहे  इनमें  केवल  मंत्रियों  के  नामों  का  उल्लेख  होता  है  are  वाद-विवाद  में

 भाग  लेने  वाले  संसद  सदस्यों  का  नहीं  होता  |  यह  ठीक  नहीं  है  ।  स  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतोय  श्रायविज्ञान  नई  दिल्‍ली के  ag  1976-77  के  प्रमाणित  ation

 लेख  श्रौर  खाद्य  श्रपमिश्वण  निवारण  संशोधन  1978

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जगदम्बी  प्रसाद  :  मैं

 a लिखित  va  सभा  पटल  पर  रखता  g

 19  56 की  धारा  18  की )  अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  भ्रधिनियम  भ  उपधारा 4)  के
 अन्तगत  ale  भारतीय  श्रायविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1976-77  के  प्रभाणित

 लेखे  तथा  sas  संस्करण )  की  एक  प्रति

 प्रिंालय  में  रखा  गया/देखिए  संस्था  एल०टी  8]

 खाद्य  ऊपमिश्रण  निवारण  19  54  की  धारा  .23  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत LS

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1978  तथा  मंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक  जो  दिनांक  19  78  के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या
 सा०्सा०्नि०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रिंथालय  में  रखा  गया/देखिए  संख्या  एल०टी०  1804/7  8]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  श्रौर  सीमाशुल्क  1962  के  ata
 भ्रधिसूचनाएं

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित ca  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गयी  श्रधिसूचना  संख्या  81/78
 सी०ई०  तथा  मंग्रेजी  की  एक  जौ  दिनांक  15  1978  के

 भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 प्रिंालय  में  रखा  गया/देखिए  संख्या  Tort  ०-1818/7 81]
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 नज  न्

 (2)  सीमा  शुल्क  अधिनियम  19  6  2  a  धारा  159  के  अस्तमं्त  safeegaan  संख्या

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक 16  1978 के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 [warerr  में  रखा  गया|/देखिए  संख्या  एल०टी०  1819/78]

 RE
 ध्यान  श्राकषण  सुचनाओं  के  बारे  में

 CALLING  ATTENTION  NOTICES  (PROCEDURE)

 श्रघ्यक्ष  महोदय  अब  ध्यान  ग्राकषंण  प्रस्ताव  लिया  जायेगा

 थी  सौगत  राय  :  मैं  ध्यान  bec hf  प्रस्ताव  सम्बन्धी  प्रक्रिया  के  बारे  में  एक  बात

 कहना  चाहता  gi  नियम  197(5) के  ata  ध्यान  oad
 की

 सभी  यदि  वे  नियत  बैठक  में
 नहीं  ली  जाती  तौ  व्ययगत  हो  aot  कि  ETT  ने  उनमें  से  किसी  को  दूसरी  वैठक  के  लिये

 गृहीत  न  किया  मैंने  array  लिखा  है  फि  यह  प्रक्रिया  सदस्यों  के  हित  में  नहीं  है  क्योंकि  यदि  किसी

 सदस्य  द्वारा  दी  गई  ध्यान  grade  की  सुचना  उस  दिन  के  लिये  रद  हो  जाती  है  ate  यदि  उसी  विषय

 पर  श्राप  श्रगले  दिन  एक  दूसरी  सूचना  Teta <  करते  तो  श्राप  उस  सदस्य  को  श्रवसर  नहीं  दे  रहे  हैं
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  नियम  197(5)  का  कड़ाई  से  पालन  हो  सदस्यों  को  समान
 श्रवसर  दिया

 जाय  ।

 meat  महोदय  मैं  प्रक्रिया  का  पालन  कर  रहा  परन्तुहोता  यह  है  कि  किसी  वाद  के
 दिन

 यदि

 कोई  सूचना  दर्ज  होती  है
 तो

 बहुत  से  सदस्य  सूचना  देना  शू  रू  कर  देते  हैं
 we

 जब  बैलट  होता
 है

 तो  पहले

 सुचना  देने  वाले  सदस्य  के  नाम  कौ  बैलट  में  स्थान  नहीं  मिल  मैं  नियमों  का  पालन
 कर

 रहा
 नियम  में  परिवतन करते  समय  हम  इस  पर  विचार  करेंगे

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  यदि  सदस्यों  के  पास  संपाधन  होते  तो  aay  नोटिस  art  श्राप

 सदस्यों  की  कठिनाइयां  महसूस

 afaacadta  लोक  महत्व  के  विषय  को  श्रोर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 प्रधान  मंत्री  att  चीन  के  शिष्ट  मंडल  के  बीच  हुई  बातचोत

 श्री  हरिविष्ण  कामत  :  मैं  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  श्रविलम्बनीय  लौक  महत्व  के  निम्न

 विषय
 की

 झोर  दिलाता  हूं  ae  उनसे  प्राथना  करता  हूं  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 चीन  के  सदभावना  शिष्ट  मण्डल  से  हाल  में  हुई  उनकी  वार्ता  जिसमें  चीनी  प्रतिनिधियों  ने  प्रधान

 मंत्री  से  कहा  बताया  जाता  है  कि  चीन  सरकार  भारत-चीन  सीमा  विवाद  को  are  श्रौर  शांतिपूर्ण

 बातचीत  द्वारा  हल  करने  की  इच्छुक

 प्रधान  मंत्रों  सोरारजों  देसाई )  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  1976  के  बाद  कई  मौके
 मिले

 जिनके  परिणामस्वरूप हमारे  ate  चीनी  जनगणराज्य  के
 बीच  संबंधों में  सुधार  हुये

 यह

 प्रक्रिया  राजदूतों  के  श्रादान-प्रदान से  शुरू  उसके  बाद  से  पारस्परिकता तथा
 श्रापसी

 हित  के
 सिद्धांतों

 पर  आधारित  कई  कदम  उठाये  गये  जिनमें  व्यापार  तथा  नौ-परिवहन  फिर  से  श्रारम्भ
 विविध  कार्यात्मक  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञ  स्तरीय  प्रतिनिधि-मण्डलों  ake  afaarfeat  का  झादान-प्रदान  भी

 शामिल

 1977  में  अखिल  भारतीय  डा०  कोटनीस  स्मारक  समिति  ने  1977-78  के  जाड़े के

 महीनों
 में  चाइनीज़  पीपुल्स  एसोसियेशन  are  फ्रेंडशिप  विद  फारेन  कन्ट्री

 ज
 के  प्रतिनिधिमण्डल  को  भारत

 झाने  का  निमंत्रण  देने  के  लिए  सरकार  की  श्रनुमति  भारतीय  समिति  ने  1974  1976  में
 दो  मौकों  पर  चीनी  पक्ष  के  निमंत्रण  पर  चीन  की  यात्रा  की  ff  श्री  वांग  fra-atat  जो  कि  चाइनीज
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 सभा  पटल
 पर  रखे

 गये  प्त

 पी  ee TTCA  me wahfatera  फार  फ्रेंडशिप  विद  फारेन  atta  के  तथा  एक  —_— —. DAT ~  राजनयिक  हैं  के

 नेतृत्व  में  चीनी  प्रतिनिधिमण्डल  की  वततेंमान  यात्रा  भारतीय  संस्था  के  इस  निमंत्रण  पर  सरकार  ने

 इस  यात्ना  को  सुगम  बनाया  मुनासिब  शिष्टता  दिखाई

 चीनी  नेता  माननीय  श्री  वांग  पिन-नान  की  प्रतिष्ठा  की  देखते  हुए  प्रौर  पंचशील  सिद्धांत  के
 पर  चीन  के  साथ  संबंधों  को  सुधारने  की  इच्छा  से  उनका  तथा  उनके  प्रतिनिधिमण्डल के  सदस्यों  का

 स्वागत  करने  का  मैंने  निश्वय  11  1978 को  यह  बैठक  प्रारम्श्न  SAT,  1978

 को  विदेश  मंत्री  ने  श्री  वांग  पिन-नान  तथा  चीनी  प्रतिनिधि-मण्डल  के  सदस्यों  का  स्वागत  fears

 श्री  वांग  पिन-तान  के  साथ  श्रपनी  बेठक  के  दौरान  मैंने
 सभी

 खास  करके  श्रपने
 पड़ौसी  देशों

 के  साथ  मित्रतापूण॑  सम्बन्ध  बढ़ाने  की  भारत  सरकार  की  संगत  नीति  इस  प्रसंग  हमने

 भारत  श्र  चीन  के  बीच  fufera  क्षेत्रों  में  सम्बन्ध  बढ़ाने  की  समीक्षा की  ।  हम  इस  बात  पर  सहमत  हुए

 fe  भारत  ak  चीन  के  बीच  विभिन्न  क्षेत्रों  में  का  विस्तार  किया  इस  मोके पर

 मैंने  भारत  की  ग्राज्ञादी  मिलने  के  समय  से  aaa  संबंधों  के  चीन  के  प्रति  भारत  सरकार  तंथा

 जनता  के  सुसंगत  मित्नतापूर्ण  रवैये  पिछली  चीनी  लड़ाई  से  उत्पन्न  तनाव  का  संक्षेप  में  जिक्र  किया
 ।

 इस  प्रसंग  सीमा  के  सवाल  पर  संक्षेप  में  बातचीत  हुई  मैंने  कहा  तथा  श्री  वांग  इस  बात  से  सहमत

 हुये  कि  सभी  महत्वपूर्ण  जिनमें  सीमा  का  सवाल  शामिल  पंचशील  के  शभ्राधार  पर  सिफ  शांतिपूर्ण

 तरीके  से  बातचीत  के  ज़रिये  सुलझाये  जा  सकते  मैंने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  कि  संबंधों  को  तब  तक

 पुरी  तरह  सामान्य  नहीं  बनाया  जा  सकता  जब  तक  कि  सीमा-विवाद  का  महत्त्वपूर्ण  मामला  शांतिपूर्ण तरी  के

 से  विचार-विमर्श  के  जरिये  भ्रापसी  संतोष  से  सुलझाया  नहीं  जाता  ।

 विदेश  मंत्री  तथा  श्री  वांग  पिन-नान के  नेतृत्व  में  चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के  are  हुई  बेठक  के

 श्री  वांग  fora  ने  चीनी  विदेशी  माननीय श्री  gait  हुमा  की  ओर  से  हमारे  विदेश  मंत्री
 को  सुविधानुसार  चीन  art  का  निमंत्रण  दिया  ।  यह  निमंत्रण  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  गया

 चीनी  पक्ष  को  यह  सूचित  कर  fear  गया  है  कि  यह  यात्रा  उचित  तंयारी  के  बाद  उपयुक्त  समय  पर  ही

 हो  सकती

 दोनों  देशों  के  बीच  मित्नतापूर्ण  संबंधों  के  खातिर  शांतिपूर्ण हल  निकालने  की  इज्ष्छा  पर  सहमति

 प्रगट  करते  हुये  सीमा  के  सवाल  पर  art  कौई  नहीं

 हमारी  निःसन्देह  जैसा  कि  विदेश  मंत्री  तथा  मैंने  बार-बार  कहा  यह  रही  है  कि  उस

 बंचशील  सिद्धांत  के  mart  पर  चीन  के  साथ  लाभदायक  द्विपक्षीय  संबंधों  को  सुधारने  की  कोशिश की
 जेसा  कि  दो  बड़े  एशियाई  पड़ोसी  देशों  के  बीच  होना  उचित  जिसकी  श्राधारशिला  पांचवीं  Terleat  के
 प्रारम्भ में  भारत  श्रौर  चीन  के  द्वारा  रखी  गई  थी  ake  जिसके  पालन  पर  श्री  वांग  ने  भी  बल  दिया ।

 श्री  हरि  कामत  :  सन्तोष  का  विषय  है  कि  प्रधान  मंत्नी  ने  सदन  को  भ्राववासन  दिया  है  कि  चीन

 भारत  के  बीच  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  सीमा  विवाद  का  सन्तोषजनक  हल  निकालना

 अ्निवायें
 है

 ।  उन्होंने यह  भी  कहा  है  कि  यह  विवाद  पंचशील  के  झाधार  पर  शांतिपूर्ण  ढंग  से  हल  किया

 जाना  चाहिए  ।  लेकिन  पंचशील  का  एक  सिद्धान्त  किसी  पर  झाक्रमण नहीं  करना  इस  सिद्धान्त  के

 श्रन्तगंत  चीन  ने  हमारी  भूमि  पर  जो  कब्जा  किया  हुभा  है  क्या  वह  उसे  खाली  लेकिन  झाप  को

 ध्यान  होगा  कि
 14  1962

 को
 तत्कालीन

 प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहर लाल  नेहरू  ने  एक  संकत्प

 प्रस्तुत  किया  था  कि  भारतीय  जनता  का  यह  gs  निश्चय  हैकि  वह  भारत  की  पावन  भूमि  से
 झाकरमक

 को
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 अब  पंचशील  को  arer  इर  चीन  के  बीच  वार्तालाप  कॉ  धाया  गया  है  ।  कया  wear  देश

 भी  भूमि  पर  ara  न  करने  का  सिद्धान्त  यहां  लागू  होता  है  श्रौर  बया  उक्त  संकल्प  wa  भी  लागू  होता

 है
 ?  पंचशील  को  मानने  वाले  सभी  देशों  ale  कोलम्बो  कांफ्रेंस के  देशों  की  सरकारें  बदल गई

 कोलम्बो  प्रस्तावों  को  फिर  से  किया  जा  सकता  है  श्रौर  क्या  वे  प्राथमिक  वार्ता  श्राधार  बन  सकते

 क्या  मेकमोहन  सीमा  को  जिसे  चीनी  सरकार  ने  उस  समय  माना  चर्चा  का  एक  अ्राधार  बनाया

 जायेगा  क्योंकि  उस  समय  मेकमोहन  सीमा  रेखा  ही  दोनों  देशों  की  सीमा  थी  ?  समतल  भूमि  पर  कोई

 सीमा  रेखा  न  होने  के  कारण  हो  यह  विवाद  उठा  है  शौर  am  की  स्थिति  भी  वैसी  है  कि  मानचित्र  में

 पूर्व  में  मैकमोहन  सीमा  रेखा  ही  विद्यमान  है  ale  भूमि  पर  कोई  सीमा  रखा  नहीं  है  |

 ait  मोरारजो  देसाई  :  वार्ता  में  हमने  कोलम्बो  योजना  समझौते  या  किसी  अन्य  बात  का  उल्लेख

 नहीं  किया  क्योंकि  हमने  इस  मामले  पर  झाग  कोई  चर्चा  नहीं  की  ।

 जहां  तक  सदन  द्वारा  पारित  संकल्प  का  सम्बन्ध  है  हम  सभी  उसका  पालन  करने  के  लिए
 ”

 बद्ध  इसमें  मैं  केवल  एक  ही  करूंगा  fe  शब्द  के  स्थान  पर  कराना

 प्रतिस्थापित  किए  जाने  चाहिए ।  मैं  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  जव  तक  यह  भ्रश्न  हल  नहीं  होगा  सम्बन्ध

 घनिष्ठ  नहीं  उन्होंने  भी  कहा  है  कि  भी  इसे  हल  करना  चाहत  हैं  ।'  हमें  देखना  यह  है  कि  वे

 इस  विवाद  को  कसे  हल  करना  चाहते  हैं

 जहां  तक  मेकमोहन  सीमा  रेखा  का  सम्बन्ध  है  इस  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  है  ।  जब  भी  यह  मामल

 झायेगा  हम  इस  पूरा  विचार  करेंगे  ्रौर  इसे  हल  करने  का  प्रयास  करेंगे  श्र  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह
 > bcd सदा  के  लिए  हल  कर  लिया  जाये  ।  यह  पारस्परिक  सन्तोष  से  ही  हो  सकता  ।  जब  तक  हमें  सन्तोष

 नहीं  होता  विवाद  हल  नहीं  होगा  ।  मैं  इससे  श्रधिक  कुछ  नहीं  कह  सकता

 श्री  हरि  far  कामत :  क्य  प्रधान  मंत्री  सदन  को  श्राश्वासन  देगें  कि  ag  विवाद  द्विपक्षीय

 वातलिप  से  हल  किया  जायेगा  ate  किसी  देश  या  सरकार  को  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  करने  दिया  जायेगा ?

 8
 att  मोरारजी  देसाई कि  हम  किसी  देश  के  साथ  उठे  विवाद  में  तीसरे  देश  को  हस्तक्षेप  नहीं  करने

 देग |
 नन  नन  नन  बना

 सभापति  तालिका

 PANEL  OF  CE  TAIKM TATOO  च््अ
 EN

 meget  महोदय  मैं  सभा  को  सूचित  करता  हुं  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  9  के

 अवीन  मैंने  निम्नलिखित  सदस्यों  को
 सभापति

 तालिका  में  नाम  निर्दिष्ट  किया  है

 (1)  श्री  धीरेन्द्रनाथ बसु

 (2)  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन

 (3)  डा०  सुशीला  नायर

 (4)  श्री राम  मूर्ति

 (5)  श्री  एम०  सत्यनारायण राव

 (6)  श्री  एन०  के ०  शेजवलकर
 ee

 a  को  मारोशस  यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT
 RE:  EXTERNAL  AFFAIRS  MINISTER'S  VISIT  TO  MAURITIUS

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  :  मारीशस  के  प्रधान  मंत्री  सर  शिवसागर  रामगुलाम
 निमंत्रण  पर  मैं  मारीशस  की स्वतंत्रता  की  दसवीं  वर्षगांठ  के  समारोह  भाग  लेने  के  लिए  मारीशस

 गया
 ध्रौर 10  से  14  मार्च  तक  वहां  रहा  ।
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 भारत  मारीशस  के  बीच  जो  निकट  मित्रतापूर्ण  श्रौर  ऐतिहासिक  संबंध  हैं  उनसे  सदन  श्रवगत

 है
 ।

 मारीशस  के  श्रघिकांश  निवासियों  ate  भारत  के  लोगों  के  बीच  जातीय  संपर्क  ने  एक  ऐसा  संबंध
 स्थापित  कर  दिया  है  जो  सघन  सांस्कृतिक  सम्पर्कों  के  माध्यम  से  विगत  वर्षों  में  निरन्तर  बना  रहां  है  ak

 वैज्ञानिक  तथा  तकर्न/कि  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  के  बीच  बढ़ते  हुए  सक्रिय  सहयोग  के  माध्यम
 से  हमारा

 यह  संबंध  एक  सामयिक  प्रासंगिकता  ग्रहण  कर  रहा है  ।  मारीशस  हमारा  पड़ौसी  है  जो  हिन्दमहासागर
 के  माध्यम  से  हमसे  जुड़ा  है  ।  मारीशस  अफ्रीकी  एकता  संगठन  का  एक  सक्रीय  सदस्य  है  झर  हमारी

 ही  तरह  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  स्रात  समुदाय  का  भी  एक  सदस्य  श्रौर  एक  विकासशील देश  जिसके
 सामने  हमारी  ही  तरह  की  समस्याएं  इसलिए  मारीशस  यात्रा  के  निमंत्रण  को  मैंने  श्रत्यन्त  प्रसन्नता  WIT

 दायित्व-भाव  से  स्वीकार  किया  ।

 मारीशस  पहुंचने  से  पुर्व  रास्ते  में  मैं  सशल्स  की  राजधानी  माही में  रुका  ।  के  विदेश  मंत्री  श्री

 गोसीसोन  हवाई  as  पर  मूझसे  मिल  श्रौर  हमारे  पास  जो  थोड़ा  सा  समय  था  उसका  उपयोग  करके  हमने

 लघ  उद्योग  श्र  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  भारत  शर  सशत्स  के  बीच  सहयोग  स्थापित  करने  तथा

 उसे  ae  सुदृढ़  करने  की  पर  विचार  विनिमय  किया  |  सशैल्स  के  पत्तन  एवं  निर्माण  कार्य  मंत्री

 श्री  carat  के  नेतृत्व  में  हाल  ही  में  जो प्रतिनिधिमंडल  वहां  से  war  था  उसकी  यात्रा  के  दौरान  सहयोग  के

 विशिष्ट  क्षेत्र  तय  किए गए  हैं

 10  को  अपराह्न  जब  मैं  माराशस  के  विमान  से  उतरा  तो  हवाई  WE  मारीशस

 के  प्रधान  मंत्री  सर  शिव  सागर  रामगलाम  तथा  श्रीमती  रामगलाम  तर  उनके  मंत्रीमंडल  के  aa  कई

 सहयोगियों  श्र  मारीशस  के  विभिन्न  वर्गों  के  water  लोगों  को  देखकर  मैं  गद्गद  हो  गया  ।  हवाई  झ्

 पर  मैंने  जो  संक्षिप्त  वक्तव्य  दिया  उसमें  मैंने  कहा  कि  जब  तक  झ्राकाश  qa  ame  चन्द्र  हैं  तब  तक

 मारीशस  स्वतंत्र  मैंने  यह  भी  कहा  कि  जब  तक  हिन्द  महासागर  का  जल  भारत  आर  मार्र La  के
 तटों  का  स्पर्श  करता  रहेगा  तब  तक  भारत  ale  मारीशस  की  मित्रता  के  झट  संबंध  निरन्तर  विकसित

 श्र  gas  से  SF  ढृतर  होते

 मारीशस  के  अपने  प्रवास  के  दौरान  मुझे  मारीशस  का  प्रत्येक  भाग  देखने  का  अवसर  मिला

 और  मारीशस  की  जनता  के  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  से  मिलने  का  अझ्रवसर  मिला  जेसा  कि  सदन  को

 ज्ञात  ही  है  ।  aa  ate  भाषा  की  विभिन्नता  के  बावजूद  एक  राष्ट्र  के  रुप  में  उभरने  में  सफल

 हुए  मैंने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  भोज  में  भी  यह  बात  कही  थी  कि  मारीशस  मानव  परिवार  की

 झाधारभूत  एकता  का  जीता-जागता  प्रमाण  है  ।

 मैं  महात्मा  गांधी  संस्थान  में  भी  गया  जोकि  भारतीय  संस्कृति  श्रौर  परम्परा  के  ए

 केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  के  उद्देश्य  से  हमारी  सहायता  से  1975  में  स्थापित  fear  गया

 इस  संस्थान  में  एक  भ्रच्छा  पस्तकालय  ग्रौर  एक  मुद्रणालय  पहलें  से  ह  है  यह  एक  उच्चतर

 माध्यमिक  विद्यालय  भी  चला  रहा  है  जहां  शिक्षा  का  माध्यम  हिन्द  है  ।  निकट  भविष्य  में  इस  संस्थान

 में  भारतीय  झ्ध्ययन  और  अन्य  प्राच्य  अध्ययनों  का  एक  पूर्ण  विकसित  केन्द्र  स्थापित  हो  जाएगा  |

 अपनी  यात्ना  के  दौरान  मैंने  मारीशस  के  नेताओं  के  साथ  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  श्र  द्विपक्षीय  संबंधों

 के  विषय  में  came  रूप  से  चर्चा  की  ।  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  के  क्षेत्र  के  रूप  में  स्थापित  करने  wiz

 इस  संबंध  में  संथक्त  राष्ट  के  प्रस्तावों  के  उद्देश्यों  को  art  बढ़ाने  के  लिए  तटवर्ती  me  पश्च  राज्यों  का

 सम्मेलन  बुलाने  से  संबद्ध  प्रश्न  के  बारे  में  हमारे  दृष्टिकोणों  में  पूर्ण  समानता  थी  हमारे  दोनों  देश  हिन्द

 महासागर  संबंधी  संयुक्त  तदथ  समिति  की  रूपरेखा  के  श्रन्तगंत  एक  दूसरे  से  सहयोग  करेंगे  प्रौर  इस

 का  सुनिश्चय  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  सभी  बड़े  राष्ट्र  झ्रौर  नौवहन  की  दृष्टि  से  हिन्द  महासागर

 उपयोग  करने  वाले  सभी  प्रमख  देश  इस  प्रस्तावित  सम्मेलन  में  हिस्सा  लें ।
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 सुरक्षा  परिषद  में  जिमवाबे  पर  चल  रहे  विचार  विमर्श  पर  हम  लोगों  ने  बात-चीत  की  श्रौर  हम

 इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  वास्तविक  बहुसंख्यक  श्रफ़ीकी  शासन  को  सत्ता  का  समयबद्ध

 ak  संवैधानिक  हस्तांतरण  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 हम  इस  बात  पर  भी  सहमत  थे  कि  दक्षिण  श्रफ़ीका  के  षड़यंत्र  श्रौर  चालबाजियों  के

 स्वरूप  नामिबीया  की  समस्या  के  श्रान्तरिक  समाधान  के  विकास  को  रोकने  के  लिए  हर  तरह  से  प्रयास

 किया  जाना  चाहिए  ।  हम  इस  बात  पर  भी  सहमत  थे  कि  at  महीने  संयुक्त  राष्ट्र  के  विशेष

 में  जब  नामिबीया  का  प्रश्न  उठे  तो  गुट  निरपेक्ष  देशों  को  मिल  कर  प्रयास  करना  चाहिए |

 मैंने  मारीशस  के  नेताग्रों  से  कहा  कि  श्रफ़ीका  के  म्पंग  भाग  में  संघष  जारी  रहने  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सहयोग  श्रौर  तनाव  शेथिल्य  के  वातावरण  में  जो  सामान्य  सुधार  श्राया  है  वह  तो  दूषित  होगा ही  उसके

 रिक्त  इसकी  से  हिन्द  महासागर  में  बड़ी  शक्तियों  की  होड़  भी  बढ़ेगी  ।  हम  इस  बात  पर  सहमत

 थे  कि  इसका  परस्पर  स्वीकृत  कोई  राजनीतिक  समाधान  खोजा  जाना  चाहिए  श्रौर  इस  प्रश्न  पर  झफ़ीकी

 एकता  संगठन  की  श्रोर  से  मध्यस्थता  के  जो  प्रयत्न  चल  रहे  हैं  उन्हें  हर  संभव  समर्थन  दिया  जाना  चाहिए

 पश्चिमी  एशिया  के  संबंध  में  हमारा  यह  मत  था  कि  ऐसी  हर  संभव  कोशिश  की  जानी  चाहिए

 जिससे  कि  लम्बे  श्ररसे  से  चली  श्रा  रही  इस  समस्या  के  न्यायोचित  समाधान
 की  दिशा  में  जो  प्रगति  हो  रही

 है  उसे  जारी  रखने  में  सहायता  मिले  |

 मैंने  मारीशस  के  नेताओं  को  निरस्त्रीकरण  की  समस्या  के  प्रति  श्रपना  रवैया  समझाया ।  मैंने  उन्हें

 यह  भी  बताया  कि  विशुद्ध  रूप  से  निरस्त्रीकरण  की  समस्या
 पर

 विचार  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा

 का  जो  विशेष  श्रधिवेशन  होने  वाला  है  उसके  लिए  यह  जरूरी  है  कि  गुट  निरपेक्ष  देश  अपनी  एक  निश्चित

 नीति  तय  करे  अझर  इस  बात  का  सुनिश्चय  भी  करे  किइस  दिशा  में  भ्रपेक्षित  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  श्रनदेखी

 हम  इस  बात  पर  भी  सहमत  थेकि  मई  में  काबुल  में  गुट  निरपेक्ष  देशों  की  जो  बैठक  होने  वाली

 है  उसमें  निरस्त्रीकरण  की  समस्या  पर
 विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जाये

 ।

 एक  नई  अन्तर्राष्ट्रीय  झ्र्य  व्यवस्था  की  स्थापना  की  दिशा  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  करते

 हम  इस  बात  पर  सहमत  थे
 कि  इस  संबंध  में  aa  तक  जो  कदम  उठाये  गए  हैं  वे  AIT  wir  मंद  गति

 रहे हैं  are  विश्व  ्रर्थव्यवस्था  की  म्रन्योत्याश्नरयता  के  सभी  पक्षों  पर  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  हमारे  तकनी  की  AX  झाधिक  सहयोग  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  मारीशस

 एक  महत्वपूर्ण  लभग्राही रहा रहा  है  ।  वहां  भारत  के  49  विशेषज्ञ  विभिन्न  क्षेत्रों  में  काय  कर
 रहे  sa  के

 टैक्नीकल  ्ौर  चिकित्सा  काल जों  में  विदेशी  छात्रों  को  wed  वित्तीय  व्यवस्था  स्वयं  करके  प्रवेश  पाने  वालों

 की  योजना  के  अ्ंतगंत  मारीशस  सबसे  बड़ा  लाभग्राह्ी  रहा  पूंजीगत  सहायता  की  दिशा  में  1975

 में  मारीशस  को  एक  करोड़  31  लाख  रुपये  का  श्रनुदान  दिया  गया  जिसका  ज्यादातर  उपयोग  महात्मा  गांधी

 प्रौद्योगिक  व्यापार  प्रशिक्षण  केन्द्र  ate  मारीशीयन  सेन्ट्रल  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  द्वारा  किया  गया  है  ।

 मारीशस  को  5  करोड़  रुपये  का  पहले  जो  ऋण  दिया  गया  था  उसके  श्रतिरिक्त  हाल  ही  में  10  करोड़

 रुपये  का  एक  श्रौर  नये  ऋण  पर  सहमति  हुई  है  ।  84  प्रतिशत  ऋण  का  इस्तेमाल  पूंजी ग््त  उपस्कर

 aa  शौर  शेष  ऋण  से  कृषि  संबंधी  वस्तुयें  खरीदने  का  विचार  है  ।  इसके  मार्रीशस  के  लिए

 भारत  से  वाणिज्यिक  we  श्रौषघधियों  श्रादि  की  खरीद  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए

 पिछले  वर्ष  5  करोड़  रुपये  का  एक  वाणिज्यिक  ऋण  भी  दिया  गया  art
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 भारत  मारीशस  के  ग्यारह  संयुक्त  को  किया  चुका  ase  इसमें  से  सात  में  तो

 पहले  ही  से  काम  हो  रहा  है
 ।

 मारीशस  के  नेताओं  के  साथ  श्रपनी  बात-चीत  में  मैंने  उन्हें  बताया  कि

 विद्युत  सम्प्रेषण  और  शहरी  we  ग्रामीण  जल  argia

 are  सहायता  तथा  कृषि  ६4  पशपालन  के  क्षेत्रों  में  श्रौर  तकनीकी  सहायता  देकर  हमें  खशी  होगी ।

 मारीशस  से  रवाना  होने  के  दिन  सवेरे  मैंने  शौर  प्रधान  मंत्री  रामगलाम  ने  तकनी की

 wife  क  एवं  सांस्कृतिक  सहयोग  के  लिए  एक  संयुक्त  झायोग  की  स्थापना  करने  से  संबद्ध  करार  पर  हस्ताक्षर

 किए  ।  इस  संयक्त  झायोग  की  स्थापना  से  भारत  श्रौर  मारीशस  के  बीच  विद्यमान  निकट  श्रौर  मत्रापूरा

 संत्रंधों को  सुदृढ़  करने  में  महत्वपूण॑  योगदान  मिलेगा
 ।

 मैं  भ्राश्वस्त  हूँ  कि  भारत  श्रौर  मारीशस  के  बीच  मित्रता  से  भारत  we  मारीशस  के  लोगों  के

 लिए  aga  हितकर  है  श्रौर  इससे  इस  क्षेत्र  में  जिसमें  कि  हम  दोनों  भी  श्राते  शान्ति  र  स्थिरता  की

 स्थाप  में  सहयोग  मिलेगा  ।

 काय  मंत्रणा  समिति  क  चोदहवें  प्रतिबंदन  क  बार  में  प्रस्ताव

 Motion  re  14TH  REPORT  OF  BUSINESS  ADVISOR  COMMITTEE

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  weed  प्रतिवेदन  जोकि  सभा  में  15  1978

 को  पेंश  किया  सहमत

 श्री  स्योतिमय बसु  हाबर )  :  काय  मंत्रणा  समिति  में  मैंने  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  प्रत्येक

 सप्ताह  में  कम  से  कम  तीन  बार  प्राध  घंटे  की  चर्चा  रखी  जाए  ।  हम  ि  aa के  बाद  बैठने के  लिए

 तेयार  हैं  हम  सरकारी  समय  नहीं  लना  चाहते  |

 मैं  1967  से  इस  सभा  का  सदस्य  ह  कुछ  ऐसी  बातें  हो  रही  ठ >  जोकि  पहले  कभी  नहीं  हुई

 प्रश्नों  को  सेंसर  किया  जा  रहा  है  प्रस्तावों  को  सेंसर  किया  ar  रहा  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  जसा  कि  अआप  जानते  हैं  काय  मंत्रणा  समिति  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  अनियत

 दिन  वाले  प्रस्तावों  पर  कोई  चर्चा  नहीं  होगी  भ्रौर  सभा  ने  इस  निर्णय  का  श्रनमोदन  किया  है  ।  यह  ह

 निर्गाय  किया  गया  है  कि  6  बजे  के  बाद  ग्राघ घट  चर्चा  हो  सकती  है  लेकिन  ऐसी  चर्चा  सप्ताह  में

 एक  बार  से  afte  नहीं  होगी ।

 श्री  बी०  पी०  मंडल मंडल  :  मिजोरम
 के  बजट  के  लिए  एक  घंटा  समय  नियत  गया

 ू
 कि  प्रतिवेदन  समिति  को  वापस  भेजा  जाए  wie  ताकि  वह है  यह  बहुत  ही  कम  मैं  प्रस्तान  करता  हूँ

 चर्चा  के  लिए  ग्रधिक  समय  दे  सके  ।  मिजोरम  का  सामरिक महत्व  बहुत  है  यह  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  ह ै।
 अतीत  में  हमेशा  इसकी  उपेक्षा  की  जाती  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  भी  ~ fi AIT

 प्रशन  उठाया  था  ।  राज्य  मे  परकाल  का की  खड़ी  फसलों  को  चूहों  द्वारा  क्षति  पहुँचाए  जाने  के  बारे  में

 दशा  बनी  हुई  है  ।  श्री  बरनाला  ने  जो  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  है  वह  संतोषजनक  नहीं  कई  सदस्यों

 का  विचार  हैकि  राज्य  में  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  भेजा  जाएं  जोकि  वहाँ  जाकर  स्थिति  का  श्रध्यय

 गृह  मंत्री  स्वयं  इस  राज्य  में  गए  थे  श्रौर  उन्होंने  कहा  राज्य  में  की  स्थिति  नहीं  है  लेकिन  तथ्य

 यह  है  कि  नौकरशाहों  ने  उन्हें  Ho  देखने  ही  नहीं  दिया  श्र  बह  स्थिति  का  उचित  विण्लेषण  नहीं  कर

 पाएं  मेरा  अनुरोध है  कि  प्रतिवेदन  समिति  को  वापस  भेजा  जाए  ताकि  बजट  के  वह  श्रौर  समय  मिजोरम

 के  बजट के  >  लिए  दे  सके
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 Laid  on  the  Table

 रिए8180118 समस्या  जाक
 1899

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  Sadar):  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  approved  by  the
 House  that  motion  under  rules  184  and  193  will  not  be  taken  up  for  discussion  till  the  time,
 budget  is  passed  with  the  result  we  are  प  15016  to  dicuss  all  important  matters  here.

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसका  कोई  समाधान  हो  जाए  चाहे  ध्यानाक्षेण  प्रस्ताव  के  स्प

 में  या  भ्रल्पावधि  की  चर्चा  के  रूप  में  हमें  समय  दिया  जाए  ।  पहली  बार  ही  ऐसा  gar  है  ।  नियम  194

 193  भ्रथवा  377  के  चर्चा  का  मौका  दिया  जाए  |

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  वित्तीय  कार्यवाही  नहीं  समाप्त  होती  तब  तक  कोई  श्रौर  चर्चा  नहीं  होगी

 भोर  सभा  ने  यह  बात  स्वीकार  करली  है  ।  श्री  बो०  पी०  मंडल  ने  क्या  बात  उठाई  शरीर  भाप  उसे  कहां  ले

 गए  |

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  )  :  कार्येमंत्रणा  समिति  ने  कहा  है  कि  जब  तक  वित्तीय  विधेयक

 तथा  प्रनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  होती  तब  तक  wy  किसी  भी  मामले  पर  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 इस  प्रकार  सरकार  गैर  सरकारी  सदस्यों  को  उनके  उचित  ale  श्राधारभत  विशेषाधिकारों  से  बंचित  कर

 रही  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  सरकारी  कार्यवाही  के  afar  के  कारण  जब  भी  मध्याह्न  भोजन  का  समय

 समाप्त  करने  के  लिए  कहा  हमनें  हमेशा  उनका  साथ  दिया  श्रौर  मैं  शाम के  6  बजे  तक  बिना  भोजन  किए  सभा

 की  कार्यवाही में  भाग  लेता  रहा हुँ  प्रौर  हम  उन्हें  कह  रहे  हैंकि  हम  6  के  बाद  कुछ  भ्रविलंबनी य

 महत्वपूण  मामलों  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  तो  सरकार  इसके  लिए  भी  सहमत  नहीं  हो  रही  है  ।  हमें
 6  बजे  के  बाद  ala  घंटे  की  चर्चा  का  मौका  दिया  जाए  या  कोई  श्र  ऐसा  उपाय  कीजिए  ताकि  हम

 महत्वपूण  मामला  पर  चचा  कर  सक  |

 श्री  cater  धर्मा  प्री  मंडल  ने  कहा  हैकि  मिजोरम  के  बजट  पर  चर्चा  के  लिए  श्रधिक  समय  दिया

 जाए  काय  मंत्रणा  समिति  ने  जो  चर्चा  के  लिए  समय  नियत  किया  है  वह  मिजोरम  से  संबंधित  बिषयों

 के  महत्व  का  सूचक  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है
 कि  मिजोरम  में  श्रकाल

 की
 स्थिति  बनी  हुई  है

 इन  सब  मामलों  को  चर्चा  के  दौरान  उठाया  जा  सकता  ।  जितना  समय  दिया  है  नह  कुछ  घंटों  के

 हिसाब  से  दिया  गया है  जिसके  अन्दर  हमें  वित्तीय  कार्यवाही  एक  निश्चित  तिथि  तक  पुरी  करनी  है  ।

 उम्मीद  है  कि  सामदोंग  सदस्य  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेंगे  |

 श्री  मंडल  से  मेरा  अनुरोध है  कि  वह  ५  संशोधन  पर  जोर  न  श्री  कवर  लाल  गुप्त

 से  मैं यह यह  कहना  चाहता  कि  कायें  मंत्रणा  समिति  की  अगली  बैठक  में  हम  ard  घंटे  की  चर्चा  की  संख्या

 संबंधी  प्रगत  को  ले  सकते  हैं  ।

 श्रो  मावलंकर  ने  कहा  हैकि  सरकार  गैर-सरकारों  सदस्यों  का  समय  ले  रहा  है  ।  उनका  यह  कथन

 प्रनुचित  है  ।  आध  घंटे  की  चर्चा  सप्ताह  में  कितनी  बार  होनी  चाहिए  इस  प्रशन  पर  काय  aa  समिति  में

 विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 ato  पी०  मंडल  श्रपना  संशोधन  बापस  लेने  से  पहले  मैं  मंत्री  महोदय  से  श्रनरोध  करना

 सहता हूं  कि  भविष्य  में  वे  उन  राज्यों  के  जो  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  ala  बजट के  लिए  समय  उदारता

 पुवंक  दे  भ्रत्यया  संसदीय  लोकतंत्र  उपहास  बन  कर  रह  जाएगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  संशोधन  वापस  लेने  की  सभा  श्रनमति  देती

 कछ  साननीय  जी

 संशोधन सभा  से  वापस  लिया  गया  |  है

 The  amendment  was,  by  leave  withdrawn.

 meat  सहोदय  :  प्रश्न  यंह

 थिति  के यह  सभा  कायें
 मंत्रणा

 र्स
 ”

 शौदहनें  जोकि  सभा  में  15  1978.0  को

 पेश  किया  गया  से  सहमत है
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 गाच  16,  1976  fata
 के

 अधीन

 स्ताव  PRA FAT हुश्रा
 The  motion  was  adopted

 नियम  377  के  अधीन  qa

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 )  भागलपुर-खिहपुर  रेलवे  स्टीमर  सेवा

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  Earlier  also  I  had  drawn  the  attentions  of  the
 Minister  of  Railways  to  the  difficulties  being  experienced  by  the  people  due  to  the  disrup-
 tion  in  the  Bhagalpur-Mahadevpur—Bihpur  railway  steams  service.  At  that  time  the
 Minister  had  assured  that  he  will  look  into  the  matter.  But  nothiag  has  happened  and  the
 service  has  remained  disrupted  throughout  the  rainy  season.

 The  railway  steamer  service  which  is  about  a  hundred  years’  old  is  the  life  line  between
 north  and  south  Bihar.

 The  people  who  are  running  private  steamer  service  want  that  Government  steamer
 service  should  not  operate.  There  is  always  very  unheathy  competition  where  both  the
 private  and  Government  steamer  services  are  operating.

 The  level  as  railway  line  should  be  raised  before  floods  so  that  this  Service  is  not
 suspended.  I  fail  to  understand  the  reason  for  the  discontinuance  for  the  last  2  years  of  the
 service  which  has  been  running  for  the  last  80  years.

 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  में  हड़ताल  का  समचार

 Shri  Ram  Das  Singh  (Giridih)  :  Strike  is  countinuing  in  the  Bokaro  Steel  City  since
 27th  February,  1978  resulting  in  daily  loss  of  Rs.  5  crores  but  the  ministry  is  not  paying  any
 heed  to  it.

 The  production  of  C.R.  sheets  has  come  down  to  64  per  cent  after  strike.  Similarly,
 production  of  slabs  and  hot  metals  is  now  17  per  cent  and  33  per  cent.  The  SAIL  manage-
 ment  is  not  paying  any  attention  towards  this  loss.  Two  blast  furnaces.  are  lying  closed
 and  the  third  one  is  going  to  be  closed.  This  is  the  state  of  affairs  prevailing  there.

 The  main  cause  of  the  strike  is  that  the  pay  scales  fixed  by  the  Joint  Negotiating  Com-
 mittee  on,  27-10-70  have  not  been  sacctioned  to  the  operators  by  the  Bokaro  Steel  City

 There  was  strike  in  1973  also. Management.  The  striking  workers  are  having  victimised.
 The  SAILor  Steel  Ministry  should  intervene  with  a  view  to  avoid  further  heavy  loss  to  the
 nation.

 श्री  बसंत  साठे
 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कम  से  कम  मंत्रियों  को  उपस्थित  होने  के

 लिये  तो

 meme  हम  उन्हें  इसके  बारे  में  सुचित  कर

 श्री  बसंत  नियम  377  के  ह. अन्तगत  उठाया  हुमा  प्रश्न  सभा  की  सम्पत्ति  होता  है  ।  क्या  इस

 s afraa  के  शुरू  होने  से  लेकर  wa  तक  नियम  377  के  भ्रधीन  उठाये  गये  मामले  का  उत्तर  दिया

 mere  महोदय  :  उन्हें  सम्बन्धित  सदस्य  को  उत्तर  देने  के  लिये  कहा  गया  वक्तव्य देने  के  लिये

 नहीं  कहा  गया  है  |

 वोट  नई  पर  गन्ना  उत्पादकों  की  गिरफ्तारी  का  समाचार

 Shri  Chandersekhar  Singh  (Varanasi)  :  I  want  to  raise  the  issue  of  35  cane  growers
 arrested  at  the  Boat  Club.  The  faulty  Sugarcane  policy  of  the  Government  led  to  the  sale
 of  sugarcane  by  the  growers  at  the  rate  of  rupees  five  per  .quintal.

 अध्यक्ष  महोदय  :  अप  दो  प्रश्नों  को  न  गन्ना  श्रौर  किसानों  की  गिरफ्तारों  ये  दो  प्रश्न

 Shri  Chandersekhar  Singh  :  The  sguar  mill  owners  are  taking  undue  advantage  of
 bumper  sugarcane  crop.  The  sugarcane  has  dried.  35  agitating  farmers  have  been
 arrested.  I  demand  that  they  should  be  released  and  reasonable  prices  be  assured  to  them.
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 March  16,  1978
 Matters

 Under  Rule  377

 ee

 (re)  से  ow  fas  में  gene  हेलीकाप्टर  के  श्रवतरण  का

 Shri  Anant  Dave  (Kutch)  :  An  unknown  helicopter  landed  in  Kutch  Distt.  of  Gujarat
 on  24th  February  and  took  a  number  of  photographs  of  the  site.  The  helicopter  had  flown
 by  the  time  police  and  other  custom  officers  came  there.  There  were  some  15  persons  in
 11,

 1  request  the  Government  to  pay  heed  towards  this  matter  of  public  importance.

 )  पूर्वता  अधिपत्र  में  किए  गए  परिवर्तन

 at  मिश्र  :  में  नियम  377  के  प्रत्तगंत  सभा  तथा  सरकार  का  ध्यान  नवम्बर  1977

 के  संशोधन  से  पहले  तथा  बाद  में  पूर्वता  श्रधिपत्र  में  किये  गये  परिवर्तनों  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हुँ  ।

 नवम्बर  1977  के  संशोधन  के  अनुसार  महान्यायवादी  की  स्थिति  केबिनेट  सचिव  से  नीचे  है  ।

 महान्यायवादी  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  स्थिति  में  समय-समय  पर  परिवर्तन  होते  रहे

 प्रधान  मंत्री  के  सचिव  की  स्थिति  संसद  सदस्य  से  नीचे  रही है  ।  नवस्बर  1977  के  संशोधन  के

 अनुसार  पहली  बार  संसद  सदस्यों  के  प्रति  कोई  सम्मान  नहीं  दिखाया  गया  ।  इस  प्रकार  के  परिवर्तनों

 का  कोई  आधार  नहीं  रहा  है  ।  इसे  शीघ्र  ठीक  किया

 श्री  कृष्णकांत  were  महोदय  संसद  सदस्यों  के  श्रधिकारों  के  संरक्षक  हैं  (sqaene ) )

 meme  महोदय  :  में  स्थिति  की  गम्भीरता  को  समझता  हूँ

 मैं  इस  मामने  को  संसद  सदस्यों  की  समिति  को  भेज  रहा  है  प्रधान  मंत्री  के  साथ  भी  इसे

 उठा रहा  हूं  ।

 तत्वश्यात  लोक  सच्चा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजकर  10  मिनट  शर०  प०  तक  के  लिये  स्थगित

 हाई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  ten  minutes  past  Fourteen  of  the  Clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  लोक  सभा  2  बजकर  15  मिनंट  स०  To  पर  पुनः  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  then  re-assembled  after  lunch  at  a  Quarter  Past  two  of  the  Clock.

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुये
 La  Deputy  Speaker  in  the  Chair

 बजट  सामान्य  197  wal——WTe

 GENERAL  BUDGET

 at  धीरेन्नाथ बसु  :  बिजली  atc  कोयला  जैसी  सीज़ों  पर  उत्पादन  कर  में  वृद्धि  सरकार

 के  उद्देश्यों  के  विपरीत  है  ।  इससे  बजट  का  पूरा  उद्देश्य  ही  निष्फल  हो  जाएगा  |

 उत्पादन  शुल्क  वृद्धि  के  कारण  उपभोक्ता  वस्तुश्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  होगयी  है  ।  मंत्री  महोदय

 ने  mt  बजट  भाषण  में  श्राश्वासन  दिया  है  कि  छोटे  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जब  तक  उद्देश्य

 स्पष्ट  नहीं  किये  बुनियादी  ढांचा  तैयार  नहीं  किया  जायेगा  तब  तक  छोटे  उद्योग  कसे  स्थापित  किये

 जा  सकेंगे  ?  मेरे  बिचार  में  गांवों  में  उद्योग  स्थापित  करने  से  पहले  इसके  बारे  में  योजना  बनायी  जानी

 भारत  के  70  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  रहते  हैं  ।  श्र्त  जब  तक  गांवों  काविकास  नहीं  किया

 जब  तक  उन्हें  पानी  श्रादि  की  ग्राधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  करवाई  तब  तक  वहां  लघु  तथा

 कुटीर  उद्योगों  का  विकास  नहीं  हो  सकता

 हमारे  देश  में  चीनी  तथा  कृषि  उत्पादों  की  विपणन  सम्बन्धी  नीति  भी  काफी  दोषपूर्ण  है
 ।  इसी

 नीति  के  फलस्वरूप  देश  में  बेरोजगारी  बढ़  रही  है  तथा  जिसके  फलस्वरूप  अन्य  गंभीर  समस्यायें  जन्म  लेशी

 जा  रही  हैं  ।  सरकार  द्वारा  देश  में  सम्पूर्ण  श्रौद्योगेकरण  की  भी  कोई  योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  है  ।

 मूझे  समझ  नहीं  भ्राता  कि  इस  प्रकार  की  श्रनवरत  योजना  केसे  श्राग  बढ़  पायेंगी  |
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 फाल्गन  25,  1899  नियम  377 के  ग्रधान  मामल

 विनार 2 े  कि  neater  जातियों  तथा  भगत  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  एक

 मंत्रालय  बनाया  जाना  ऐसा  करने  से  इन  लोगों  की  कठिनाइयों  का  निवारण  करने  में  सुविधा

 ी  जायेगी  तथा  उनके  विकास  की  शोर  ध्यान  दिया  जा  सकेगा

 खेद  की  बाद  है  कि  उद्योगों  के  विकास  में  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  ।  इसी  प्रकार  बिजली  के

 उत्पादन में  2  5  प्रतिशत  की  गिरावट  झाई  है  ।  बिजली  की  इसी  कमी  के  कारण  समूचे  देश  में  श्रधिकांश

 उद्योग  म्रांशिक  रूप  से  बंद  हो  गये  पूर्वी  क्षेत्र  में  50  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा

 है  ।  यहां  तक  कि  सरकार  के  सब  से  बड़े  उपक्रम  हैवी  इंजीनि्यारिंग  निगम  की  भी  यही  स्थिति है

 त्र्त  वित्त  मंत्री  महोदय  की  ब्रिजली  के  उत्पादन  के  लिए  कम  से  कम  1000  करोड़  रुपये  way  aq

 चाहियें  ।

 जहां  तक  देश  में  व्याप्त  बेरोजगारी की  समस्या  का  प्रशन  मेरी  मान्यता  यह  है  कि  जब  तक  देश

 में  उद्योगों  का  विकास  नहीं  किया  जब  तक  रुग्ण  उद्योगों  को  जीवित  नहीं  किया  तब  तक  इस

 समस्या  का  स्थाई  हल  नहीं  खोजा  जा  यदि  सरकार  युवकों  को  रोजगार  देने  में  श्रसमर्थ  है  तो  क

 मे  उन  लोगों  को  किसी  प्रकार  का  बेरोजगारी  भत्ता  जाना  इस  सम्बन्ध  में  पष्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  जो  पहल  की  केन्द्र  सरकार  उसका  प्रनुसरण  कर  सकती  है  ।

 बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  विज्ञापन  देने  तथा  प्रचार  आदि  करने  पर  यदि  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रस्ता

 को  क्रियान्वित  किया  गया  तो  उससे  देश  की  श्रौद्योगिक  प्रगति  तथा  राष्टीय  प्रथ  व्यवस्था  पर  बरा  प्रभाव

 इसका  प्रभाव  समाचारपत्रों  पर  भी  पड़ेगा  तथा  किसी  हद  तक  इससे  बेरोज़गारी  की  समस्या  को  भी

 बढ़ावा  मिलेगा  मेरा  fae  मंत्री  महोदय  से  श्रनुरोध  है  कि  इन  प्रतिबन्धों  पर  ga:  विचार  किया

 जाना

 प्रस्तत  बजट  में  farqaret  के  विकास  के  लिए  आबंटित  की  गई  धनराशि  भी  arated  है  ।  कई

 परियोजनायें  ऐसी  चली  त्  रही  हैं  जिनका  अभी  तक  पुरा  विकास  नहीं  हो  पाया  है  जैसे  fe  हल्दिया

 पत्तन  का  ।  भ्र्त  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है
 कि  वह  इस  कार्य  के  लिए  श्र  ofan  धनराशि  का

 ग्राबंटन  करें

 फरक्का  सुपर  तापीय  बिजली  ata  कानिर्माण  कार्य  पिछले  10  वर्षों  से  qatar  है  परन्तु  यह

 कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हो  पाया  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  बजट  में  इस

 परियोजना  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  क्यों  नहीं  की  गई  है  ?

 बजट  प्रस्तावों  में  विक्रय  समाप्त  करने  का  भी प्रस्ताव  है  ।  मेरी  राय  में  राज्यों  की  अय  का

 एक  प्रमख  साधन  विक्रय  ही  होता  है  त्र्त  इसे  समाप्त  नहीं  किया  जाना  इसके  साथ  ही  मेरी

 मान्यता  यह  भी  है  कि  राज्यों  को  अधिक  वित्तीय  शक्तियों  तथा  स्वायत्तता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 यह  चिचित्र  बात  हैकि  इसका  बजट  में  कोई  संकेत  नहीं  है  ।

 श्री  नरेख  पी०  ataqatay  :  प्रस्तुत  बजट  की  जो  शझ्रालोचना  की  गई  वह  तकंसंगत

 हीं  है  ।  बजट  प्रस्ताव  क्रांतिकारी  तो  नहीं  है  परन्तु  जनता  पार्टी  की  नीतियों  को  क्रियान्वित  करने

 को  दृष्टि  से  काफी  महत्वपूर्ण  है  ।  इस  नीति  को  ध्यान  में  रखते  यह  स्पष्ट  है  कि  बजट  में  विभिन्न

 क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  किये  गये  प्रावधानों  में  काफी  वद्धि  की  गई  है  ।

 प्रस्तुत  बजट  में  दो  निर्णय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  ।  इन  में  से  पहला  है  सोने  का  ara  तथा

 दूसरा  चंगी  को  समाप्त  करने  का  ।

 प्रस्तुत  बजट  की  जो  शझ्रालोचना  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  भूतपूर्व  उद्योग  मंत्री  द्वारा  की  गई  है  ।
 >

 उसका  मैं  पहले  उत्तर  देना  चाहता  हं  ways  वित्त  मंत्री  का  कहना  Q  कच  कि  जनता  सरकार  को
 या  x अच्छी  वित्तीय  परिसि  4 पतियां  la  सत है  ७  ५  त  {Hc  ्  इसलिए  अर्थव्यवस्था  में  संधार  हुआ  है  ।  परन्तु  यह
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 बड़ी  ही  विचित्र  बात  a  कि  उनकी  सरकार  न  जो  गलत  mira  नीतियां  wang  च्  गलत  परम्परा  यें

 स्थापित  जो  वर्तमान  सरकार  के  कार्यकरण  में  बाधक  सिद्ध  उनका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 है  ।  इम  तथ्य  को  स्वीकार  करने  के  लिए  वह  तैयार  नहीं  है  ।  MATA  सरकार  की  गलती  का  प्रथम

 उदाहरण  हैं  950  करोड़  रुपये के  भारी  प्रत्तर  में  से  412  करोड़  रुपये  राज्य  सरकारों

 को  offer सहायता  के  रूप  में  देने  पड़े  ।  भूतपूर्व  सरकार  ने भ्रपने  शासन  काल  में  इस  प्रकार  की

 गलत  परम्परायें  क्यों  डालीं  ?  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  राज्य  सरकारों  से  क्यों  नहीं  कहा  कि  oa  र

 सहायता  इन्हें  नहीं  दी  जा  सकती  |

 इस  संबंध  में  इसकी  विशेष  बात  यह  है  कि  विभिन्न  एजेन्सियों  द्वारा  योजना  परिव्यय  का  कम

 उपयोग  किया  गया  ।  इस  वर्ष  200  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  कम  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।  मैं

 भूतपूर्व  मंत्रियों  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  हैं  ?  इसकें  लिए  भूतपूर्व  सरकार

 की  गलत  नीतियां  ही  जिम्मेदार  हैं  ।  इसी  प्रकार  का  एक  wey  प्रश्न  बिजली  की  कमी  का  है  ।  भूतपूर्व

 सरकार  ने  बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  भी  कोई  विशेष  उपाय  नहीं  किये  थे  ।

 जहां  तक  प्रगले  वर्ष  के  बजट  में  1050  करोड़  रुपये  की  भारी  राशि  की  व्यवस्था  का  सम्बन्ध

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  श्रथ-व्यवस्था  सुदृढ़  है  तथा  उत्पादन  वृद्धि  की  काफ़ी  संभावना  है  ।  जैसा कि
 वित्त  मंत्री  ने  घोषणा  की  मरकार  इस  सोने  को  बेचेगी  जो  कि  इसके  पास  है  ।  इस  प्रकार  के  सोने

 का  मूल्य  लगभग  500  करोड़  रुपये  हैं  ।  सोने  के  आयात  से  विदेशी  मुद्रा  को  उपयोग  में  लाया  जा

 सकेगा  |  इसके  साथ  ही  रिजवें  बैंक  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  पूंजी  वस्तुभ्रों  के  श्रायात  के  लिए
 ऋण  देने  की  श्रनुमति  भी  दी  जायेगी  ।  यह  श्रनुमति  उन  पूंजीगत  वस्तुभ्नों  के  लिए  दी  जायेगी  जो  कि

 हमारे  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  सभी  सराहनीय  कदम  हूँ  ।

 वित्त  मंत्री  द्वारा  पुरम्थापित  fora  बैंक  संशोधन  श्रधिनियम  के  श्रस्तर्गत  निवेश  बढ़ाने  की  श्रनुमति
 दी  जायेंगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  alee  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कप्रोंकि  मेरी  राय  में  हमें

 विदेशी  निकेश  से  कम  प्राष्ति  होती  है  ।  wa  केवल  इसी  स्रोत  से  हमें  ब्याज  के  रूप  में  कम  से  कम

 100-150  करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  जाने  की  श्राशा  है  ।

 प्रशासनिक  व्यय  में  हो  रहे  ग्रपव्यय  के  सम्बन्ध  में  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कमंचारियों  की

 संख्या जरूरत  से  ज्यादा  है  तथा  जो  लोग  नौकरी  पर  लगे  हुये  वह  कम  काम  करते  हैं  ।  इस  प्रकार

 से  बहुत  साधन  बेकार  व्यय  हो  रहा  है  |  यह  सत्य  है  कि  हमारा  प्रशासनिक  तंत्र  mara  है  ।  इस

 में  व्याप्त  तथा  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाये  जाने  चाहियें

 जहां  तक  डेरी  उद्योग  सम्बन्ध  है  मेरी  यह  मन्यता  है  कि  अमूल  डेरी  की  तरह  ही  श्राधुनिक

 टैक्नोलाजी  झ्रपनायी  जानी  चाहिये  ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  हमारे  समक्ष  मुख्य
 समस्या  लाखों  बेरोजगारों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  त्र्त  हमें  स्वदेशी  teqranil  का  विकास

 करना  चाहिय े।

 यद्यपि  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  साथ-साथ  कुछ  हिदायतें  भी  दी  गई  हैं  किन्तु  मिट्टी  के  तेल  तथा

 प्राय  पर  जो  5  प्रतिशत  का  उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया  है  उन  पर  छूट  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि  इसका
 उपयोग  आमतौर  पर  जन  साधारण  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  भी  मैं  चाहता  हूं  कि  कम  प्राय  वाले  लोगों  द्वारा  प्रयोग  में  लाई

 जाने  वाली  चीजें  जैसे  चाय  ग्र  मिट्टी  के  तेल  पर  छूट  दी  जानी  चाहिये
 ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  समर्थन करता  हूँ  ।

 श्री  बअलवन्तसिंह  रामूवालिया
 ने  बजट  ना  समथेन  करते  हुए  यह  बजट

 गरीब  लोगों  के  हित  में  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  का  इसमें  भरसक  प्रयास
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 किया  है  ।  उन्होंने  कुटीर  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  किया  हैं  ।  इससे

 भ्रधिकाधघिक  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा

 ब्याज  पर  कर  समाप्त  करने  का  स्वागत  है  ।  इससे  निवेश  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 यह  प्रथम  शभ्रवसर  है  जबकि  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के  लिए  बजट  परिव्यय  केन्द्रीय  बजट  से

 afra  किया  गया  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  केन्द्र-राज्य  वित्तीय  सम्बन्धों  की  श्रोर  विशेष  ध्यान
 दिया

 है

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  कई  योजनाएं  केवल  कागजों
 तक  ही

 सीमित

 रह  जाती  हैं  ।  बेहतर  यह  होता  यदि  कृषि  के  विकास  तथा  प्रगति  के  लिए  श्रधिक  धन  की  व्यवस्था  की

 गई  होती  ।

 वित्त  मंत्री  को  बिजली  पर  लगाये  गए  उपकर  के  बारे  में  पुनर्विचार  करना  चाहिये  | ||  इससे

 उत्पादन  लागत में  वृद्धि  होगी  यह  उपकर  वापस  लिया  जाना  चाहिये  ।

 बैंकों  द्वारा  श्रपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  दिन  प्रतिदिन  जटिल  होती  जा  रही  है  ।  सरकार  कों

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  श्रवश्य  करनी  चाहिये  कि  लघु  उद्योगों  को  श्रारम्भ  करने  में

 रुचि  रखने  वाले  लोगों  की  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विलम्ब  के  बिना  श्रावश्यक  सहायता  मिले  ।  इन्हें  इस  उद्देश्य

 के  लिए  ब्याज  मुक्त  ऋण  मिलना  चाहिए |

 यदि  वित्त  मंत्री  महोदय  ग्रपने  श्राप  को  का  मित्र  सिद्ध  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  तुरन्त

 उत्पाद  शुल्क  श्रौर  कृषि  कार्य  में  प्रयुक्त  होने  वाली  मशीनों  पर  से  कर  समा'त्त  कर  देना  चाहिये  |

 कृषि  को  तकनीकी  व्यवसाय  att  उद्योग  घोषित  किया  जाना  चाहिये  |

 ae  में  करों  की  aga  श्रधिक  चोरी  हो  रही  है  ।  झायकर  श्र  बिक्री  कर  की  बकाया  राशि

 1100  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।  यह  एक  गम्भीर  समस्या  है  जिसे  कारगर  रूप  से  हल  किया  जाना

 चाहिये  ।

 सरकार  को  सीमावर्ती  क्षेत्रों  पर  whos  ध्यान  देना  चाहिये  ।  भारत  की  सीमा  पंक्ति  बहुत  लम्बी

 हैं  लेकिन  पंजाब  की  सीमा  बहुत  ही  संवेदनशील  है  ।  वित्त  मंत्री  को  इस  सीनावर्ती  क्षेत्र  में  अपेक्षाकृत

 कुछ  अधिक  रियायतों  की  तुरन्त  घोषणा  sunt  चाहिये  जिससे  लोग  वहां  उद्योग  स्थापित  कर

 वित्त  मंत्री  को  थीन  बांध  पर  खचं  होने  वाली  संम्पूर्ण  राशि  मंजूर  कर  देनी  चाहिये  ।  इस

 योजना  के  निर्धारित  समय  में  पूरी  न  होने  से  देश  को  1700  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  चुकी  है  ।

 Shri  Kacharulal  Hemraj  Jain  (Balaghat)  :  Last  year  when  the  General  Budget  was
 presented  the  duty  on  stainless  steel  was  reduced  by  300  percent  as  a  result  of  which  the
 prices  of  stainless  steel  utensils  fell  from  Rs.  80  to  Rs.  52  per  kg.  This  was  welcomed  by  all.
 But  after  some  time  the  duty  was  again  increased  and  the  prices  again  shot  upto  Rs.  80
 per  kg.  What  were  the  causes  for  withdrawing  that  concession  in  duty?

 It  is  a  matter  of  satisfaction  that  funds  have  been  provided  to  take  up  schemes at  block
 level  for  removal  of  unemployment.  But  mere  allocation  of  funds  will  not  do.  It  should
 be  ensured  that  positive  schemes  are  drawn  up  and  also  implemented  speedily.  Other  schemes
 to  provide  required  facilities  to  the  villages  should  be  given  due  priority  for  implementation.

 It  has  been  observed  that  receipts  in  possession  of  the  small  farmers  in  token  of  their
 having  repaid  the  loan  are  not  being  given  recognition  and  they  are  being  asked  by  the
 State  Government  employees  to  make  repayment  of  loans  on  the  banks  of  demand  notices.
 Immediate  steps  should  be  taken  to  check  this  gross  irregularity.

 Till  1954  tea  and  manganese  were  two  major  revenue  earning  items  of  export.  But
 mananese  has  been  badly  neglected  now.  The  conditions  of  workers  working  in  the  mines
 of  manganese  are  etc.  has  become  pitiable.  Steps  should  be  taken  early  to  step  up  the
 export  of  such  minerals  so  that  the  condition  of  those  mine  workers  could  improve.
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 अनु  we

 Our  forest  wealth  is  being  destroyed  and  the  expenditure  on  forest  employees  has
 increased  three  times.  Proper  attention  should  be  paid  towards  this  problem.

 The  number  of  iron  and  steel  factories  in  the  country  has  increased  but  still  our
 agriculturists  are  getting  iron  implements  required  for  their  agricultural  operations  at
 high  prices.  Steps  should  be  taken  to  make  it  available  to  them  at  cheaper  rates.

 Minor  irrigation  projects  and  other  small  projects  for  villages  like  construction  of
 link  roads  etc.as  also  the  cottage  industries  and  small  scale  industries  should  be  implemented
 on  priority  basis  as  it  will  also  remove  unemployment  to  some  extent.

 Forest  wealth  should  be  utilised  properly  for  meeting  the  demand  for  certain  equip-
 ment  required  by  agriculturists.  A  paper  mill  should  be  set  up  in  District  Balaghat  to
 produce  paper  out  of  bamboo  etc.  which  is  available  in  abundance  in  my  State.  Steps
 should  also  be  taken  to  exploit  the  mineral  resources  available  in  my  State.

 A  serious  thought  should  be  given  to  the  problems  of  Harijans  and  tribal  people  ard
 necessary  protection  and  safeguards  should  be  provided  to  them  within  five  years.

 Panchayati  Raj  System  has  been  very  successful  in  Maharashtra.  Steps  should  be
 taken  to  introduce  it  all  over  the  country  on  a  priority  basis.

 Shri  Mritunjay  Prasad  Verma  (Sewan)  :  The  Budget  is  quite  appropriate  and  well
 prepared  and  it  is  in  the  right  direction  But  it  is  the  bureaucracy  which  is  responsible  for  its
 implementation.  Now  our  bureaucracy  which  is  a  legacy  of  the  past  is  too  conservative.
 Government  has  to  be  vigilant to  see  that  Parkinson’s  law  does  not  operate.  Unless  sufficient
 precaution  is  taken  in  this  regard  all  development  schemes  will  remain  confined  to  files  only
 and  no  real  benefit  will  accrue  to  the  people.

 it  is  good  that  a  good  deal  of  interest  has  been  shown  in  rural  development  but  unless
 bureaucratic  machinery  is  put  under  strict  control  nothing  will  materialise.

 Bihar  is  the  most  backward  State,  though  mineral  wealth  is  in  abundance  there.
 This  is  not  fair  and However  it  is  proposed  to  shift  the  office  of  SAIL  to  some  other  place.

 so  it  should  not  be  shifted  to  any  other  place.

 During  the  emergency  a  bibartite  agreement  had  been  reached  between  the  LIC
 and  their  workers  specially  development  officers.  The  then  government  had  also  recogn  ised
 but  the  present  Government  is  not  recognising  it.  This  is  not  fair.  At  least  Government
 should  agree  to  open  negotiations  with  them,  and  then  they  should  try  to  find  out  a  solution

 to  the  problem.

 श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति  (FFI!)  पिछने  aq  के  बजट  में  85.  करोड़  रुपये  के  are

 का  श्रनुसान  था  ।  लेकिन  वर्ष  के  ग्रन्त  तक  यह  बढ़कर  975  करोड़  रुपये  हो  जो  श्रनुमानित  श्रांकड़ों
 से  10  गुना  से  भी  अधिक  है  ।  इस  वर्ष  के  बजट  में  1050  करोड़  का  भारी  घाटा  इमसे  स्पष्ट

 हैं

 कि  वित्त  मंत्रों  बजट  के  प्रत्तर  का  अनुमान  लगाने  में  बुरी  तरह  असफल  रहे  हैं  |

 इस  बजट  में  बेरोजगारी  के  संबंध  में  कोई  रचनात्मक  समाधान  नहीं  है  ।  साथ  ही  भूमि  सुधारों
 के  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  गया  है  ।  यह  बजट  बहुत  ही  निराशाजनक  है  श्रौर  इससे  देश  की  WATT

 संकट  में  पड़  जाएगी  ।  पैट्रोल  तथा  पट्रोलियम  के  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  हाल  में

 की  गई  वृद्धि  से  उपभोकक्‍्ताश्ं  को  ही  हानि  होगी  ।  सरकार  को  इस  प्रस्ताव  पर  पुनबिचार  करना

 चाहिये  शर  जनसाधारण  के  कल्याण  के  हित  में  इसे  वापिस  ल  लेना

 1975-76  में  श्रौद्योगिक  प्रगति  में  10  प्रतिशत  नृद्धि  हुई  थी  ।  लेकिन  इस  वर्ष  यह  1.6  प्रतिशत

 घट  जै ठ  ।  यह  बिजली  की  कमी  श्र  श्रमिक  अ्रसंतोष  के  कारण  ही  है  ।  श्रमिकों  और  प्रबंधकों  के  बीच
 a.

 सम्बन्ध  नहीं  है  तथा  कच्चे  माल  की  भी  कमी  है  ।  वित्त  मंत्री  बधाई  के  पात्र  हैं  anita  ग्रामीण  निर्धन

 की  दशा  सुधारने  के  बारे  में उन्होंने  कुछ  उपाय  किए  हैं  ।  फिर  भी  fate  की  ae  ग्रधिक  सुविधाएं
 दी  जानी  चाहिएँ  ।  हमारे  किसानों  at  उनके  उत्पादों  के  लिए  समुचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  कम  से

 कम  सरकार  को  उनके  उत्पादों  के  लिए  समुचित  एवं  उपयुक्त  विपणन  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिएं  ।
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 a  aoe

 बिजली  पर  कर  में  वद्धि  करने  से  a  को  ही  हानि  होगी  बिजली  पर  कर  लगा

 कर  शर  बिक्री  कर  कर  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  के  वित्तीय  क्षेत्राधिकारों  पर  अतिक्रमण  केर  रही

 है  wie  इसका  परिणाम  ag  निकलेगा  कि  राज्यों  की  भ्रस्तव्यस्त  हो  जायेंगी  ।  केन्द्रीय

 सरकार  को  ऐसे  मामलों  पर  निर्णय  लेने  से  पहने  राज्यों  से  भी  विचार  विमर्श  कर  लेना  चाहियें

 गत  वर्षों  में  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ही  एक  ऐसी  सरकार  रही  है  जिसके  भूमि  सुधार  air

 समाजिक  श्राधिक  न  लियों  को  कारगर  ढंप  से  कार्यास्वित  किया  है  ।  इन  सभी  प्रगतिशील  नीतियों  को

 कर्यान्वित  करते  रहने  ait  राज्य  में  विकास  कार्य  झारंभ  करने  की  दृष्टि  से  जो  केन्द्रीय  सरकार  को

 कर्नाटक  राज्य  को  nfanifar  सुःवधाएं  wit  वित्तीय  सहायता  देनी  इन  शब्दों  के  संथथ  में  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 Shri  Phirangi  Prasad  (Binsgion)  :  At  the  outset  the  Finance  Minister  has  said  in  his

 Budget  speech  that  certain  features  which  have  been  inherited  as  a  legacy  of  the  previous
 regime?  cause  difficulties  in  making  headway  in  the  economic  sphere.  This  Budget  has
 created  a  sense  of  hope  among  the  people  because  it  lays  emphasis  on  the  development
 of  rural  sector.  The  Janata  Party  is  Committee  to  bring  about  the  development  of
 agriculture  and  rural  economy.  I  shall  therefore,  appeal  to  the  Government  to  make

 the
 maximum  possible  allocation  for  the  development  of  agriculture  and  rural  sector.

 The  Janta  Party  has  declared  that  they  will  remove  pOrverty  and  unemployment  mn
 ten  years.  But  it  will  be  batter  if  a  committee  is  set  up  to  evaluate  the  progress  made  each
 year  and  they  submit  an  yearly  statement  about  it.

 (Shri  Dhirendra  Nath  Basu  in  the  Chair)

 It  has  been  said  that  the  national  income  will  rise  by  5  percent  in  the  current  year.
 But  one  can  find  that  public  money  has  not  been  utilised  properly.

 A  large  scale  survey  of  the  entire  country  should  be  undertaken  so  as  to  assess  the
 extent  of  poverty  existing  in  the  country.  Unless  an  economic  revolution  is  brought
 about  in  the  country,  it  will  not  be  possible  to  meet  the  basic  requirements  of  the  Country’s
 poor  people.

 The  problem  of  Harijans  and  Tribals  in  the  Country  is  very  complex.  Steps  should
 be  taken  to  evaluate  the  outcome  of  those  measures  which  have  been  taken  to  improve  their
 condition.

 The  growing  population  in  the  country  posed  a  great  danger.  But  the  people  should
 b>  made  aware  of  it.  For  that  it  is  necessary  that  production  is  stepped  up  in  every  sector
 with  a  view  to  improving  their  conditions.  We  have  to  mobilise  larger  resources  in  order
 to  feed  the  growing  population.

 at  ए०  ho  राय  (aaa)  वर्ष  का  बजट  तो  निराशाजनक  था  लेकिन  इस  वर्ष  का

 बजट  भी  जनहितकारी  नहीं  है  ।  यह  साहसिक  जैसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  मैं  तो  इसे
 ले

 जाने

 वाला  कदम  मानता  हूँ  ।

 यह  अनवरत  योजना  क्या  होती  है  ?  यह  तो  योजना  से  छुट्  ही  कहीं  जा  सकती  है  ।  जब

 झनवरत  योजना  हो  सकती  है  तो  झ्नवरत  मंत्रालय  क्यों  नहीं  हो  सकता  ?  प्रति  वर्ष  नयें  जनता  मंत्री

 होने  चाहिये  ताकि  मतभेद  ही  न

 ि  न् नो  रण पता  है  कि  fared  ar  ala  बंद  कर  fear  war  है  ।  aq  कोयला  खान
 संकट  व्याप्त  है  ।  सम्पूर्ण  उद्योग  में  ताला-बंदी  के  कारण  काम  ठप्प  है  ।  बोकारो  tia  भी  बंद

 इसका  कारण  श्रमिक  adaty  नहीं  बल्कि  हमारी  झाधिक  प्रणाली  है  जिसकी  रक्षा  के  लिए
 यह  बजट  लाया  गया  है  ।
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 पह  कहा  गया  है  कि  गांवों  में  झघिक  धन  लगाये  जाने  से  ग्रामीण  विकास  हो  सकता  हैं  ।  लेकिन

 बिना  सामाजिक  ढांचे  में  परिवर्तन  किए  ग्रामीण  समुदाय  के  उत्थान  या  पुनगंठन  की  में  कोई

 प्रमत्ति  नहीं  होगी  ।

 जनता  की  सरकार  मिथ्या  सरकार  है  |  वहां  लोकतंत्र  का  कोई  सिद्धांत  नहीं  है  ।  यहां  सभी

 राजनीतिक  नीम  हकीम  है  ।  जब  तक  देश  के  राजनीतिक  वैज्ञानिक  श्रौर  वैज्ञानिक  राजनीतिक नहीं  बनेंगे

 इस  महान  देश  का  नहीं  हो  सकता  ।  देश  की  सामाजिक  व्यवस्था  इसकी  श्राथिक  व्यवस्था

 कृषि  व्यवस्था  की  वैज्ञानिक  ढंग  से  बदलने  की  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्र  का  विकास  करने  की  दृष्टि  से  समूचे  समाज  का  ढांचा  ही  बदलना  होगा  ।  यदि

 गांवों  में  समृद्धि  wait  तो  देश  समृद्ध  होगा
 ।

 लेकिन  बजट  में  भूमि  सधारों  ate  श्रमिकों  के  बारें  में

 एक  शब्द  भो  नहीं  कहा  गया  है  ।

 कृषि  का  यह  at  नहीं  है  कि  केवल  खेती  की  जाये
 ।

 भू  जल
 कुटीर  उद्योग  भ्रादि  भी  इसका  तात्पयं  है  ।  सरकार  को  कृषि  के  क्षेत्र  सरकारी  उपक्रम  का  विकास

 करना  चाहिये  श्रौर  किसान  स्वामित्व  का  विकास  करना  चाहिये  ।  इससे  देश  में  क़षि  क्रांति  भायेगी  ।

 यदि  सरकार  ग्रामीण  उत्थान  करना  चाहती  है  तो  भारत  में  गांवों  की  कायापलट  करनी  चाहिए  ।  इसके

 लिए  सरकार  को  कृषि  क्षेत्र  में  सरकारी  उपक्रम  का  विकास  करने  क  उपबन्ध  करना  चाहिये  ।

 fara  को  मालिकाना  श्रधिकार  सामन्तवाद  का  पुण  उत्सादन  है  ।

 Shri  Heera  Bhai  (  Banswara)  :  The  budget  presented  by  the  Finance  Minister  has  its
 merits  and  demerits  The  objective  of  the  Janata  Party  is  to  remove  economic  disparties
 and  in  order  to  achieve  this  end  we  have  to  increase  production  in  every  field.  Mere
 slogans  will  not  help  much  and  so,  concrete  steps  have  to  be  taken  to  bring  about  increase
 in  production

 Government  have  declared  that  it  will  give  highest  and  top  most  priority  for  the  de-
 velopment  of  backward  areas  in  the  country.  Rajasthan  still  remains  a  backward  state  and

 adequate  funds  have  not  been  allocated  for  bringing  about  development  of  this  State.  The
 previous  Congress  Government  in  the  state  has  left  deficit  of  Rs.  100/-  crores.  The  Central
 Government,  therefore,  must  come  to  the  rescue  of  the  State  Government  to  help  them
 tide  over  the  financial  crisis.  Government  should  give-top  priority  to  the  development
 of  backward  areas

 The  Government  should  initiate  measures  to  start  small  scale  industries  in  the  rural
 sector

 If  the  discriminaturve  policies  in  regard  to  Harijans  and  tribals  continued,  I  am  cons
 trained  to  demand  that  the  Pre<ident  should  set  up  a  srecial  body  to  bring  about  develcp-
 ment  of  these  backward  areas  where  these  people  live

 थी  श्रमर  राय  प्रधान  (  वित्त  मंत्रों  ने  झा  समिति क  सिफारिशों  को  नजर  श्रंदाज

 कर  1296  करोड़  रुपय  के  घाटे  का  बजट  पश  किया  गया  है  जनसाध।रण  पर  श्रप्रत्यक्ष  करों  का

 बड़ा  भार  डाल  दिया  है  ।  इस  बजट  से  करोड़ों  मजदूरों  गरीब  लोगों  को  निराशा  हुई  है

 करोड़ों  प्रेको  युवकों  को  रोजगार  देने  का  कोई  वचन  बजट  में  नहीं  दिया  गया  है  ।  गांवों  के  लोगों के
 जीवन  स्तर  सुधारने  के  लिए  इसमें  कोई  दिशा  निर्देश  नहीं  किया  गया  है  ।  भूमि  सुधार  अथवा  भूमि

 के  उचित  वितरण  का  भी  कोई  area  नहीं  दिया  गया  है  ।  कृषि  उत्पादनों  का  उचित  मूल्य  दिए

 जाने का  भी  कोई  झ्राश्वासन  नहीं  दिया  गया  है  ।  कृषि  ate  श्रौद्योगिक  उत्पादों में  समानता  लाने  का

 भी  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  तथा  लोगों  में  व्याप्त  अर्थिक  असमानता  को  दूर  करने  का  भी  कोई

 संकेत  इस  बजट  में  नहीं  है  ।

 मूल  बंगला मं

 *Original in  Bengali
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 बजट  में  कृषि  के  विकास  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  कृषि  सुधार  के  लिए

 मुख्य
 बात

 भूमि  सुधार  है
 ।

 वास्तविक  कृषकों  को  ही  भूमि  मिलनी  चाहिये
 ।

 भूमि  सुधार  श्रौर  भूमि  वितरण

 के  लिए  जो  प्रयत्न  युद्ध  स्तर  पर  किए  जाने  चाहियें  थे  जिसमें  पिछड़ापन  ate  गरीबी  दूर  वे  नहीं

 किए गए

 कृषि  उत्पादों  ate  श्रौद्योगिक  उत्पादों  में  समानता  रखने  की  मांग  की  गई  जो  लम्बे  समय

 बल्कि  कृषि से  चली  रही  है  ।  परन्तु  इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया गया  है  ।
 उत्पादों के  मलय  इस  प्रकार  निर्धारित किए  गए  जिससे  उद्योगपतियों को  भारी  लाभ  हो  ।  जूट

 तम्बाक  झादि  के  मलय  उत्पादकों  के  हित  के  विरुद्ध  हैं  ।  जट  मिल  मालिकों  के  दबाव  के

 कारण  जट  का  जो  मलय  निर्धारित  किया  गया  है  उससे  सम्पुर्ण  पूर्वीभाग की  श्रथव्यवस्था  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़गा  ।

 श्री  के०  लकप्पा  यह  श्रत्यन्त  निरुत्साहित  करने  वाला  बजट  है  ।  इससे  वित्त  मंत्री  ने

 देश  की  भ्र्थव्यवस्था  को  बहुंत  क्षीण  बन  दिया  है  ।  प्रौर  wa  देश  को  दीवालिया बनाने  वाले  हैं  ।
 कोयला  शर  पोलिस्टर  के  मूल्यों  की  वृद्धि  के  प्रति  श्राम  विरोध  प्रकट  किया  गया है  ।  डाक

 शल्क  बढ़ाने  पर  मिश्रित  प्रतिक्रिया  हुई  है

 प्रधान  मंत्री  ने  घाटे  की  अझ्रथंव्यवस्था  समाप्त  करने  की  घोषणा  की  थी  किन्तु  वित्त  मंत्री
 ने
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 करोड़  रुपये  के  घाटे  वाला  बजट  पेश  किया  है  ।  जनता  पार्टी  की  घोषणा  का  यह  एक  रचनात्मक  रूप  है

 उद्योग  waar  वाणिज्य  में  समपन्न  वर्ग  की  सुविधाएं  देकर  गरीबों  और  मध्यमवर्ग  को

 खल  खींची  गई  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  अपने  इस  बजट  में  स्वतन्त्र  देल  की  निर्बाध  व्यापार  की  नीति  झलक  दिखाई

 है  वित्त  मंत्री  ने  549.5  करोड़े  aoa  के  अ्रतिरिक्त  राजस्व के  लिए  अप्रत्यक्ष  करों का  सम्बल  लिया

 उत्पादन  में  प्रनियंत्रित  वृद्धि  करना  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  सरकार  धनवान  किसानों  की  सहायता

 ही  नीति tit  कितानों  का  दमन  करन  चाहती  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  अब  तक  ऐसी

 ग्रपनाई

 देश  के  लोगों  को  यह  वचन  दिया  गया  था  कि  वे  बेरोजगारी  समस्या  का  समाधान  करेंगे  ।  परन्तु
 इस  संबंध  में  बजट  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  अपनी  विदेशी  मुद्रा  का  उपयोग  करने  में  सरकार  की  घोर

 विफलता  जनता  सरकार  के  दीमागी  दिवालियापन  का  पता  चलता  है  ।  चित्त  मंत्री  सोना  बेचने के  लिये

 सेल्समैन  बन  गये  हैं  ।  उन्होंने  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिए  संसाधन  नहीं  बढ़ाये  है  श्रौर  इस  तरह

 उन्होंने  पैदा  की  है  ।

 जनता  सरकार  के  बजट  का  एकमात्र  प्रभाव  यह  हुमा  है  कि  घाटा  84  करोड़  रुपये  से  बदुकर

 985  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  wa  स्थिति  यह  है  कि  उन्होंने  गरीबों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के

 fat  कुछ  नहीं  किया  है  जसाकि  जनता  पार्टी  के  घोषणापत्न  में  वचन  दिया  गया  था  ।  उन्होंने  एक  ऐसी

 स्विति  पैदा  कर  दी  है  कि  लोगों  की  कर  देने  की  क्षमता  ही  नहीं  रही  है  ।  मिट्टी  के  चाय
 पर  लगाया  गया  5  प्रतिशत  शुल्क  का  भार  गरीब  कर-दाता  पर  पड़ेगा  |  वित्त  मंत्री  का  दावा  ह

 कि  झाम  व्यक्ति  पर  का  भार  0.7  प्रतिशत  परन्तु  यह  सच  नहीं  है  ।

 इस  बजट  में  एक  शहरी  शभ्राधार  तैयार  किया  गया  है  ।  बैकिंग  प्रणाली  से  गत  एक  ay  में  देश  में

 संकट  पैदा  हो  गया  है  ।  गत  चुनावों  में  गैर-सरकारी  बैंकों  ने  न  केवल  कर्नाटक  में  ही  श्रपितु  area
 प्रदेश

 में  भी  एक  राजनीतिक  दल  को  झाधिक  सहायता  दी  थी  ।  बैंक  इस  प्रकार  काम  कर  रहे  हैं  ।
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 वर्तमान  सरकार  घ्स  st  धन  का  ari  कार्यों r  कर  रही शी  ह  जबकि  वह  पिछली

 सरकार  की  ऐसे  कार्यों  के  लिये  करती  थी  ।  वित्त  मंत्री  ने  ऐसे  बैंकों  के  fang  कोई  कार्यवाही

 होंकी

 मेरा  दावा  है  कि  देश  के  संसाधनों  पर  कुछ  ही  राज्यों  का  frqaqy  है  ।  क्योंकि  इनमें  कुछ  राज्य

 ं  कि  सभी  राज्यों  का  पुनर्गठन  किया  जाये  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 बहुत  बड़े  मैं  मांग  करता  हूं

 सके  कि  संसाधनों  का  समान  श्राधार  पर  पुन  वितरण  हो  ।

 गंगा-कावेरो  लिक  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  को  एक  परियोजना  है  ।  सरकार  ने  इस

 जना  के  लिये  वित्तपोषण  नहीं  किया  है  ।  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  से  कृषि  उत्पादन  में  भारी  वृद्धि

 होगी  ।  परन्तु  खेद  हैं  कि  बजट  में  इसके  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 कर्नाटक  में  1000  करोड़  स्पये  की  सिचाई  परियोजनाएं  चल  रही  परन्तु  उनके  लिये  पर्याप्त

 धन  की  व्यवस्था  ीं  की  गई  है  ।  हम  कर्नाटक  में  एक  पावर  प्लाट  स्थापित  किये  जाने  की  मांग

 जे कर र  Q@  परन्तु  केन्द्र  ने  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  दक्षिणी  राज्यों  की  घोर  उपेक्षा  की

 गई  क्योंकि  दक्षिणी  राज्यों  में  जनता  लहर  हीं  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध है  कि  बजट  सभी  राज्यों

 में  विकास  कार्यो  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  |  मैं  इस  बजट  में  किये  गये  उपायों  का  विरोध  करता

 ह्

 Shri  D.  G.  Gwai  (Buldana)  On  a  point  of  Order  Sir  Members  whose

 names  are  notin  the  list  are  given  a  chance,  whereas  those  who  want  10  give  positive

 suggestions  are  ignored

 aatata  महोदय  :  मैं  उसी  सुची  के  अनुसार  श्रवसर  दे  रहा  ह  जो  उप! ध्यक्ष  यहां  ww  कर  गए  हैं ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  इस  देश  के  लोगों  ने  सरकार  को  अपना  मत  केवल  भारत  को

 भय  रहित  देश  को  शासन  से  मत्त  करने  के  लिये  ही  दिया  वरन  उन्होंने

 ऐसा  भारत  को  भख  से  बचाने  are  एकाधिका  रियों  झर  जमींदारों  के  शोष ण  से  मक्त  करने  के  लिये

 भी  दिया  था  ।  हम  देख  रहे  हैं  fr wat  भी  कांग्रेस  की  नीतियों  का  ही  पालन  हो  रहा  है  ।

 30  ad  के  कांग्रेस  राज्य  ने  लोगों  को  गरीब  बनाया  हैं  ।  70  प्रतिशत  लोग  गरीबी  के  स्तर  से

 भी  नीचे  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  विभिन्न  स्तर  के  लोगों  के  वीच  संसाधनों  की  भारों  श्रसमानता

 हे  ।  इस  देश  में  कुछ  लोगों  को  ही  लाभ  मिल  रहा  था  ।  बेरोजगारी  बढ़ती  जा  रही  थी  भूमि  सुधार
 का  नाम  नहीं  था  ।  इसका  फल  यह  हम्ना  कि  1977  के  चुनाव  में  लोगों  ने  उस  पार्टी  को  सत्ताच्युत

 कर  दिया  ।  परन्तु  जनता  पार्टी  ने  एक  ag  में  क्या  काय  किया  है
 ?

 जनता  सरकार  पिछले  एक  at  से  सत्ता  में  है  ।  हमने  गत  लोकसभा  चुनावों  के  दौरान  उन्हें

 अपना  सहयोग  दिया  था  क्योंकि  उन्होंने  देश  में  लोकतंत्र  को  बहाल  करने  का  बचन  दिया था  ।  परन्तु

 we  gaia की  बात  है  कि  जनता  सरकार  के  गत  एक  वर्ष  के  कार्थकरण  में  दिशा  का  पुर्णतया  प्रभाव

 रहा  है
 ।

 उसने  जो  वायदे  किये  उनके  अनुरूप  कोई  कार्य  नहीं  किया  है  ।  यह  बहुत  ही  निराशाजनक

 है  कि  जनता  सरकार  तद्थ  नीतियों  द्वारा  ही  कायथ  करना  चाहती  है  ।

 प्रतिक्रियावादी  ale  दमनकारी  अधिनायकवादी  और  तानाशाही  शक्तियां

 फिर से  acd  स्थिति  मजबूत  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  यह  झावश्यक  है  कि  सरकार  काम
 केवल  दिखावा  न  करे  ।  लोग  वादों  से  ऊब  गए  हैं  ।  जनता  सरकार  को  विरासत  में  छिन्नभिरन

 व्यवस्था  थी  ।  परन्तु  उन्हें  लोगों
 को  यह  दिखाना  चाहिए  कि  वे  काम  करना  चाहते  मात्र

 दिखावा  करना  नहीं  |

 देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न
 राजनीतिक  दलों  का  राज्य  है

 ।
 वे

 बड़ी  कठिनाई  श्रनुभव
 कर  रहे  हैं  क्योंकि  संविधान  ने  उन  पर

 बडा  उत्त रदा  qe भाष्य  ण््प्ब  EET  ब  डाला  है  |  ह्म  ba  राज्य  सम्बन्धों  पर  चर्चा
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 [  झप्रना rad  है  हम  इस  पर  स्वतन्त्र  att  स्पष्ट  चर्चा HLA  ated  हैं  दस  संबंध  में  arg  ने  बड़ी  aq

 चाहते  हैं  ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  देश  उचित  विकास  की  श्रोर  हो  तो  संबंध  नमे

 गम्भीरता  से  विचार  करना  होगा  ॥

 जनता  पार्टी  ने  अपन  चुनाव  घोषणा  ae  की  झ्र्थ-व्यवस्था  न  रखने  की

 परन्तु  एक  बड़े  का  बजट  पेश  किया  गया  है  ।  कर  लगाए  गए  हैं  तथा  झ्रप्रत्यक्ष  प्रत्यक्ष  .  करों

 की  तुलना  में  कहीं  अधिक  लगे  हैं
 ।  इसका  परिणाम  स्पष्ट  है  ।  गरीबों  क्या  राहत  दी  गई

 क्या  उन्हें  देश  भर  में  ग्रावश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्य  पर  मिल  रही  हैं
 ?

 नहीं  मिल  रही  हैं  ।

 बेरोजगार  लोगों  का  भविष्य  अन्धकारमय  है  ।  उनकी  मदद  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नह  की

 ग द

 ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  श्रपने  सीमित  साधनों  से  बेरोजगार  लोगों  की  कम  से  कुछ
 ध  देने  का  प्रयत्न  fear  है  ।  Hew  सरकार  को  भी  इसी  प्रकार  की  योजन  श्रारम्भ  करनी  चाहिये  ।

 विदेश  मन्त्रालय  द्वारा  weer  काम  किए  जाने  से  पड़ोसियों  से  हमारे  संबंध  सुधरे  हैं  ।  रक्षा  बजट

 कठौत  कर  उसे  राष्ट्र  निर्माण  में  क्यों  न  लगाया  जाए ं?

 हम  क्षन्न  की  समाप्त  कर  रहे  -  |  चित्त  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि  भ्रपेक्षाश्रों  के  विपरीत

 ga  उद्योगों  में  निनेश  बढ़  नहीं  रहा  है  इसका  कारण  यह  है  कि  लोगों  की  क्रय  शक्ति  दिन  प्रतिदिन

 घटती  जा  रही  है

 वित्त  मंत्री  ने  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बड़ी  मात्रा  में  निवेश  की  बात  कहीं  है  ।  भूमि  सुधार  किएं  बिना

 क्या  कोई  ag  कह  सकता  है  कि  इसका  लाभ  निम्नतम  स्तर  तक  पहुंचेगा  ।  ऐसा  नहीं  हो  सका  ।

 इसका  लि  केवल  सम्पन्न  ग्रामीणों  को  ही  मिलेगा  ।

 बेरोजगारी  भूमि  सुधार  श्रौर  पीने  के  पानी  की  समस्या  के  हल  के  लिए  यृद्धस्तर  पर  प्रयत्न

 किए  जाने  चाहिये  ।

 at  faviza ई  ato  सेठ  मैं  प्रह्तुत  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  ने

 कृषि  are  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लिए  40.29  प्रतिशत  धन  की  व्यवस्था  बजट  में  की  है  ।  कृषि  सिचाई  are

 बिजली  की  शोर  म्रावश्यक  ध्यान  देने  के  लिए  ag  बधाई  के  पात्र  हू  ।

 झगले  पांच  वर्ष  में  70  लाख  हेक्टेर  भूमि  की  सिचाई  होने  लगेगी  ।  यह  संतोष की  बात  है  मेरा  सुझाव

 है  कि  खद्य  सामग्री  अधिक  होने  पर  वितरण  की  समस्या  उठ  खड़ी  होती  है  ।  इसलिए  इस  झर

 उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 हमने  पहली  बार  3,500  मेगावाट  बिजली  के  उत्पादन  की  योजन  बनाई है  जब कि  ae

 2000  मैगावाट  बिजली  का  उत्पादन  हुमा  है  |  यह  कदम  सही  दिशा  में  उठाया  गया  है  ।

 प्रत्यक्ष  करों  का  न  बढ़ाया  जाना  एक  स्वागत  योग्य  बात  है  ।  यह  प्रशंसा  की  बात  है  कि  वित्त

 क

 ी  cal

 क  र  म

 गारी सर । चनौती ष्

 eek  त  अप

 राहत  है  ।  झब  झपनी  ईमानदारी  दिखा  कर  बड़े  उद्योगों  को  चुनौती  स्वीकार  करनी  चाहिये ।

 वित्त  मंत्री  ने  सम्पदा  शल्क  की  सीमा  50,000  से  बढ़ा  कर  एक  लाख  रुपया  कर  दी  है  इसका

 स्वागत  ।  इसके  सथ  ही  मेरा  सुझाव  है  कि  पंजीयत  फार्मों  की  सीमा  10,000  रुपये  से  बढ़ा  कर

 25,000  रुपय  कर  दा  जाए  |

 बिजली
 मौर

 कोयले  पर  लगाए  गए क  तथा  सामान्य  वस्तु्मों  पर  कर  में  ्  प्रतिशत  की  वृद्धि
 से  यदि  उत्पादन  न  बढ़ाया  गया  तो  बाजार  में  मद्रा  स्फीति  बढ़  जाएगी  ।  मन्त्री  महोदय  -  को

 इस  बात  से  सततके  रहा  ह्य  |
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 संकट  में  बड़े  नौवहन  उद्योग  में  site  निवेश  क्यों  नहीं  किया  यह  समझ  में  नहीं  aTaT  ।

 wa  उद्योग  के  विकास  के  संबंध  में  हम  श्रत्यघिक  पिछड़े  हुए  हैं  ।  श्रतः  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इसके  लिए
 भ्रधिक  धनराशि  का  श्रावंटन  किया  जाना  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्री  ने  घरेलू  विशेषकर  प्लास्टिक  उद्योगों  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  है

 तट  कर  के  कारण  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  यह  उद्योग  संकट  में  श्रपिकतर  फंक्टरियां  बन्द  हो  गई  ्

 इस  are  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्राम  ्रादमी  भर  गांव  का  श्रादमी  पीने  के  सड़क  दवा  श्रादि  प्राथमिक  श्रावश्यकताओओं

 के  झलावा  ate  कुछ  नहीं  चाहता  ।  यदि  बजट  में  ये  प्राथमिक  श्रावश्यकताएं  पूरी  होती  हैं  तो  इस  देश

 ay  उज्जवल  होगा |

 Shri  R.L.  Kureel  (Mohanlal  Ganj)  :  The  total  budget  of  Rs.  15,000  crores  has  been
 divided  into  several  headings.  If  we  just  see  the  allocation  earmarked  for  poor,  weaker,
 Harijans  and  other  similar  sections  of  society  who  live  below  the  poverty  line,  this  budge
 appears  to  be  disgusting.  It  is  a  matter  of  pity  that  60  per  cent  people  of  the  country  who
 fal]  under  this  category  have  been  totally  ignored.  Only  one  percent  or  even  less  than  that
 amount  has  been  allocated  for  this  section.

 This  class  was  neither  provided  with  facilities  nor  treated  at  par  with  other  classes.
 This  class  constitutes  20  per  cent  of  the  population  and  20  per.cent  of  the  budget  should  have
 been  diverted  for  the  welfare  of  this  class.  The  plight  of  the  have  nots  is  likely  to  worsen
 with  this  type  of  Budget.  So  far  as  Scheduled  castes  and  scheduled  Tribes  are  concerned,
 there  appears  to  bz  no  difference  between  this  and  previous  Government.  This  Budget  is
 meant  for  those  having  plenty.

 This  Budget  may,  therefore  be  reviewed  and  it  should  provide  for  the  welfare  Of
 weaker  sections.

 श्री  सो०  एस०  स्टीफन  (xa#T)  में  बजट  में  किए  गए  सभी  प्रस्तावों  का  विरोध  करता  हूं

 देश  की  सम्पत्ति  के  साथ  बड़ा  ही  नि्देयतापु्ण॑  व्यवहार  कर  उसे  लुटाया  गया  जो  देश  की

 wifes  स्थिति  को  देखते  हुए  बड़ा  ही  बेरुखा  व्यवहार  है  ।  सामान्य  व्यक्ति  की  श्रावश्यकताओं  के  प्रति

 बढ़ी  से  बेरुखी  बरती  गई  हैं  ।  उसकी  श्रावश्यकताओं  की  भयंकर  उपेक्षा  करके  उस  पर  ही  सारा

 भार  ढाला  गया  है  ।  सम्पन्न  व्यक्ति  को  अ्रतिरिक्त  राहत  देने  और  उसकी  पमस्याग्रों  को  हल  करने  पर

 ही  जोर  दिया  गया  है  ॥

 पिछले  ag  85  करोड़  के  घाटे  की  घोषणा  के  बाद  प्रन्त  में  975  करोड़  का  घाटा  हम्ना  ।

 ay  के  लिए  घाटा  1050  करोड़  रखा  गया  है  ।  केन्द्र  की  देखादेखी  प्रत्येक  राज्य  भी  घाटे  का  बजट
 पेश  कर  रहा  है  ate  सब  राज्यों  की  कुल  मांग  1000  करोड़  रुपये  हो  जाएगी  ।  इस  प्रकार  केन्द्र  और

 राज्यों का  घाटा  मिलकर  2000  करोड़  रुपये हो  जायेगा  |  1978-79 में  भारत  का  सरकारी  ऋण  29,000

 करोड़  रुपए  होगा  ।  दो  वर्ष  में  ही  इसमें  7000  करोड़  की  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  बड़ी  ही  गम्भीर  स्थिति

 है  जो  हमारे  सामने  ar  रही  है  ।

 सोने के  भण्डार  को  बेचा  जाएगा  यह  जान  कर  हमारी  ्  फटी  रह  इसका  उद्देश्य  तस्करी
 को  रोकना है  ।  तस्करी  रोकने  के  लिए  अ्रौर  गिरफ्तारी  को  बन्द  कर  सरकार  तीस  वर्ष

 में  बनाए  गए  स्वर्ण  भण्डार  को  कम  कर  रही  है  ।  सरकार  विदेशी  मुद्रा  के  उपयोग  हेतु  सोने  का  aaa

 कर
 रही  है

 ।  यह  सरकार  के  पूर्ण  दिवालिएपन  का  सुचक  है  ।  क्या  इस  बात  की  कोई  गारंटी  है  कि

 सोने  की  कीमत  श्र  नहीं  बढ़ेगो  और  इस  बात  की  भी  क्या  गारंटी  है  कि  जब  तक  वह  इसे  वापस  करेंगे

 तब  तंक  इसके  मूल्य में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  सरकार  को  सोना  सोने  के  बांडों  के  एवज  में  मिला  gare  ।

 उन्हें  बह  सोना  वापस  करना  है  ।  मंत्री  महोदय  यह  स्पष्ट  करें  कि  सरकार  यह  सोमा  कैसे  वापिस
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 सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  विदेशी  मुद्रा  एक  समस्या  बन  गई  है  सरकार  पिछले  वर्ष  ही
 विदेशी  मद्र  कोष  से  घन  निकालना  चाहती  थी  पर  शरथंव्यवस्था  की  परिस्थितियों  के  कारण  वह  ७ एसा

 नहीं  कर  पाई  |  वह  योजनाएं  नहीं  बना  सकती  श्रौर  अब  उन्होंने  विदेश  यात्रा  भत्ता  भी  बढ़ा  दिया  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  व्यथ  गंवाई  जा  रही  है  ।

 राज्य  सुची  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारें  श्रपने  राज्य  में  उत्पादित  होने  वाली  श्रौर  बेची  जाने  वाली
 बिजली  पर  कर  लगा  सकती  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  उत्पाद  शुल्क  लगा  सकती  है  अब  सरकार  उन  पर  श्रतिरिक्त

 कर  लगा  रही  है  उसका  भार  कौन  वहन  करेगा  ?  सरकारी  क्षेत्र  को  ही  होगा  जबकि  निजी

 क्षेत्र  के  एककों  को  छूट  दी  गई  है  ।
 \

 कराधान  की  TH  भी  एसी  मद  नहीं  जो  श्राम  जनता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  डालेगी  ।  मंत्री

 महोदय  सम्पन्न  व्यक्तियों  के  प्रति  उदार  रहे  हैं  ।  उन्होंने  एयरक  डीशनिंग  एसैम्बली

 एककों  तथा  उत्पादन  में  काम  करने  वाली  कुछ  मशीनरी  वस्त्र  बनाने  वालों  के  प्रति  भी  उदार

 रवैया  झ्पनाया  है  लेकिन  मंत्री  महोदय  ने  जहाँ  एक  ale  सम्पन्न  व्यक्तियों  के  प्रति  Har  दृष्टि  रखी  है

 वहाँ  दूसरी  श्र  सारा  भार  आम  जनता  पर  डाल  दिया  है  ।

 राष्ट्र  की  वित्तीय  स्थिति  को  नितान्त  उपेक्षा  को  गई  झाम  जनता  के  दुख  दर्द  ale  प्राकाँक्षात्रों

 की  भी  उपेक्षा  की  गईह  ।  मन्त्री  महोदय  ने  बड़े  ्रादमियों  की  छोटी-छोटी  कठिनाइयों  जा  पता  लगाकर

 उन्हें  हल  करने  कीਂ  कोशिश  की  है  ।  यहीं  इस  बजट  का  सार  मेरे  ब्रिचार  से  यह  बजट  पतन  की  ak

 लें  जाने  वाला  है  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  किसी  निर्धन  देश  में  विकास  को  प्रथम  प्राथमिकता

 देनी  होती  है  श्र्त  afirater  संसाधनों  को  विकास  कार्यों  में  लधाना  पड़ता  है  ale  यही  मैंने  भी  किया  है  ।

 यह  कि  इस  वे  विकासीय  परिव्यय  में  उतनी  श्रधिक  वृद्धि  नहीं  की  है  जितनी  कि  पिछले

 दो  वर्षों  में  की  गई  ठीक  नहीं  है  ।  परिव्यय  का  निर्धारण  की  ax  aaraat

 के  उपयोग  की  क्षमता  के  झ्राधार  पर  किया  जाता  है  ।  इन  दोनों  बातों  को  ध्यान  रख  कर  11,649

 करोड़  रुपये  का  परिव्यय  बिल्कुल  ठीक  है  |

 कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  बजट  में  के  बड़ाने  की  कोई  नहीं  की

 गई  है  ।  बजट  के  बारे  में  यह  बहुत  भारी  गलतफहमी  है  ।  यह  सच  है  कि  बजट  में  रोजगार  दिलाने  के

 लिए  ga  कर्यक्रमों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  हम  भलीभांति  जानते  हैं  कि  एसे  द्रुत  कार्यक्रमों  का

 अंजाम  क्या  gat  है  ।  मैंने  कुछ  क्षेत्रों  में  अधिक  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  क्योंकि  मैं  भ्रच्छी  तरह

 जानता  हूं  उनमें  रोजगार-संभाव्ययता  पर्याप्त  होगी  ।  कृषि  तथा  wea  संबद्ध  पर  किए  जाने  वाले

 परिव्यय  से  रोजगार  में  वृद्धि  होगी ।

 क्षेत्रीय  विकास  के  संबंध  में  नई  नीति  ग्रपनाई  जाएगी  इसका  ब्यौरा  योजना  झायोग  द्वारा  तैयार

 किया  जा  रहा  है  श्रौर  इसके  द्वारा  श्रागामी  पाँच  वर्षों  के  दौरान  2,000  खंडों  का  विकास  किया  जाएगा  ।

 हमारा  उद्देश्य  ऐसी  विशिष्ट  उत्पादक  गतिविधियों  पर  बल  देना  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रम  की

 माँग  बढ़े  ।  हमारा  लक्ष्य  2  करोड़  50  लाख  ्रौर  नए  रोजगार  पैदा  करने  का  है  |

 ag  तक॑  दिया  गया  है  कि  इस  बजट  के  द्वारा  प्रौद्योगिक  उत्पादों  की  माँग  नहीं  बढ़ेगी  और  इस

 समय  भी  इन  उत्पादों  को  माँग  मंदी  है  ।  यह  समझ  नहीं  भ्राता  कि  ग्रामीण  क्षत्र  में  बढ़े  हुए  पूंजी  निवेश

 तथा  उसके  भ्रनुरूप  बढ़ने  वाली  ग्रामीण  के  फलस्वरूप  श्रौद्योगिक  उत्पादों  की  माँग  कयों  नहीं
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 as  oe

 at  to
 ए
 To  ने  कहा  है  कि  बजटਂ  दिशाहीन  है  ।  श्री  पाई  का  awe  में  समस  nd  पाया

 इस  बजट  का  उद्देश्य  जनता  सरकार  की  प्राथमिकताश्रों  कों  का्ेरूप  देना  है  श्र  साथ  योजनाबद्ध

 विकास  के  समग्र  प्रश्न  परे  सुंसंगत  दृष्टिकोण  अपनाना  है  ।  ग्रामीण  fata  के  द्वारा  ध्रक  ग्राय

 श्र  भ्रधिक  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होंगे  ।  ग्रामीण  समद्धि  के  माध्यम  से  इसमें  देश  को  अर्थव्यवस्था

 प्रोत्साहन  देने  को  व्यवस्था की  गई  है  ।

 कई  सदस्यों  ने  कहा  है  धन  को  अ्रावंटन  समुचित  नेहीं है  परन्तु  हमे ंtae  सुनिश्चित  करना  होगा

 कि  उसका  व्यय  प्रभावी  रूप  से  हो  ।  मैं  संगठन  के  महत्व  को  समझता  हूं  तौर  जो  इस  समस्या  से  संबद्ध

 हैं  उनका  ध्यान  मैं  इस  श्रीर  आकर्षित  चा हता  z  ।  ग्रामोण  विकास  पर  विशेष  बल  का  ae  यह

 होगा  कि  हमें  अ्रपते  उद्देश्यों  की  पत्ति  के  लिए  काफी  संगठनात्मक  प्रयास  करने  होंगे  ।  इस  संबंध  में  मैंने

 राज्य  सरकारों  के  मुख्यमंत्रियों  को  लिखा  है  श्र  उनका  ध्यान  विशिष्ट  रूप  से  इस  मामले  की  ् आर

 ।  इस  सप्ताह  के  ara  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  में  इस  प्रग्न  बिचार  किया दिलाया है

 जाएगा  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  जब  से  जनता  सरकार  सता  में  wy  है  इसने  कुछ  झधिक  कार्य  नहीं

 किया  ay  में  कुछ  भी  उपलब्धि  नहीं  हुई  है  ।  यह  सरासर  गलत  है  ।  श्राथिक  सर्वेक्षण  श्रौर  बजट

 में  इन  उपलब्धियों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।  म्यों  में  स्थिरता  ale  भगतान  संतुलन  को  ठीक

 करने  के
 साथ  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन

 में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 है  ।

 ft  सुब्रह्माण्यम  ने
 कहा

 है  कि  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  का  श्रेय  केवल  समय  से  हुई  weet  वर्धा

 को  जाता  है  शर  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  कृषि  उत्पादन  1975-76  के  उत्पादन  श्रधिक  नहीं  है
 लेकिन  शायद  वह  यह  भूल  गए  है ंहैं  वि  वर्ष  1975-76 के  दौरान  मौसम  श्रसाधारण  रूप  से  अच्छा  था  ।

 यदि  वह  गत  वर्ष  के  ग्राथिकं  सर्वेक्षण  को  देखने  की  करते  तो  उन्हें  पता  चलेता  कि  इतनी  समान

 पूविस्तत  वर्षा  देश  भर  में  पिछने  35  वर्षों  में  कभी  नहीं  हुई  थी  ।  इस  वर्ष  मौसम  अवश्य  west  रहा

 लेकिन  इसे  ग्रसाधारण  रूप  से  wear  नहीं  Hal  जा  सकता  ait  इसके  बावजद  भी  हम्गरा  उत्पादन

 का  स्तर  समान  रहा  इसका  कारण  कीटनाशक  इत्यादि  कां  अच्छा  उपयोग  है  ।

 ैं श्री  सुब्रह्मण्यम  ने  आरोप  लगाया  है  किः  मैंने  संसाधनों  को  जुटाने  में  श्रकमंण्यता  fears  है

 उन्हें  याद  दिलाना  चाहता  कि  उनकी  श्रक  मंण्यता  के  कारण  भ्र्थव्यवस्था  के  स्थिर  रहने  वे  बावजद

 मी  1975-76  में  मुद्रा  सप्लाई  में  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  वह  कुल  माँग  श्रौर  सप्लाई  पर  नियंत्रण  रखने

 में  ग्रसफल  रहे  ।  इसलिय  उपभोक्ता  मलय  सूचकांक  में  भारी  वृद्धि  हुई  ।  निश्चय  ही  सदन  वतंभान  सरकार

 को  ही  स्थिति  में  सुधार  करने  का  श्रेय  देगा

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  योजना  परिव्यय  जारी  योजनाश्रों  पर  व्यय  किया  जायेगा

 are  जनता  सरकार  अपने  वायदों  को  पूरा  करने  विकास  की  प्राथमिकताओं  में  परिवर्तन  करने  में

 ग्रसफल  है  ।  जैसा  कि  मैंने  ग्रपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  कि  जिन  aaraat  पर  हमारा  श्रधिकार

 है  चनका  श्रावंटन  हमने  उनक्षेत्रों  को  किया  है  ।  जिनको  हम  प्राथमिकता  देना  चाहते  हैं
 जैसे

 कि

 ग्रामीण  ग्राधारभूत  ढांचा  शर  ग्रामीण  उद्योग  ।  यह  हमारी  योजन  व्यय  के  ढांचे  में  परिवतंन

 करने  की  इच्छा  प्रमाण  है  ग्ौर  हर  वर्ष  बीतने के के  साथ-साथ  यह  बात  तर  भी  स्पष्ट  होतो  जाएगी  ।

 सबसे  प्राश्वयंजनक  श्रालोचना  यह  कि  जनता  सरकार  सब  कुछ  पंजीपतियों  श्रौर

 राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  दे  देना  चाहती  है  ौर  वह  सरकारी  क्षेत्र  के  महत्व  को  कम  कर  रही  साथ

 ही  यह  भी  कहा  गया  है  कि  हम  निजी  उद्योगों  की  समीक्षा  हेतु  कुठ  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह

 दो
 विपरीत  कथन  हैं  ।  दोनों  बातें  एक  साथ  संभव  नहीं  है
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 नियम  377  के  अधीन  मामले फाल्गून  25,  1899

 जनता  met
 की  उद्योग  नीति  के  तथा  कथित  - aaA  ste  उससे  पूंजी  निवेश  पर  पड़ने  वाले

 हानिकर  प्रभाव  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  लोककंब्र  में  सत  मामलों

 जिनका  लोगों  के  जीवन  से  सीधा  सम्बन्ध  उचित  श्रौर  पूरी  चर्चा  करा  लेना  बेहतर  है  ।  यह  तथाकथित

 श्रम  इसलिए  पैदा  ग्रा  क्योंकि  प्रतिपक्ष  के  सदस्य  श्रमी  तक  लोकताँब्रिक  वाद-विवाद  के  श्रादी  नहों

 थे  ।  लेकिन  wa  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जनता  सरकार  क्या  चाहती  है  ।

 जहाँ  तक  कर  प्रस्तावों  का  संबंध  है  सामान्य  रूप  से  यह  अ्रालोवना  को  गई  है  कि  अनत्यक्ष  कर

 afar  लगाएं  गए  हैं  श्रौर  इसका  धनवानों  की  श्रपेक्षा  निधेनों  पर  पड़ेगा  |  एक  निधेन  देश

 में  अप्रत्यक्ष  करों  पर  श्रपारिहयं  है  ।  साथ  ही  यह  भी  श्रावश्यक  है  कि  श्रप्रत्यक्ष  करों  को

 गामी  होना  चाहिए  ।  झा  समिति  ने  भी  कहा  है  कि  हमारे  देश  में  area  कर  पद्धति  के  माध्यम  से

 काफी  प्रगति  ्र
 $  ई  है  ।

 बजट  की  इसलिए  भी  श्रालोचना  की  गई  क्योंकि  इसमें  विषमताओं  को  कम  करते  के के  शत

 पर  कथित  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  या  है  ।  विरोधी  दल  के  सदस्यों  के  मुंड  से  यह  बात  शोभा  नहीं

 देती  क्योंकि  उन्होंने  अपने  शासन  में  ऊंची  ara  वाले  वर्ग  की  अय  तथा  उनकी  सम्पत्ति  पर  लगने

 वाले  करों  की  दर  में  कमी  कर  दी  थी  ।  लेकिन  हमने  पिछले  वर्ष  श्रायकर  पर  बढ़ाकर  त्रौर

 सम्पत्ति  कर  की  दर  बढ़ाकर  कुछ  हद  तक  संतुलन  कायम  किया  शौर  इस  वर्ष  जमा  राशि  ast

 कर  इस  दिशा  में  एक  श्रौर  कदम  द्रागे  बढ़ाया  है  |

 प्रतिपक्ष  के  सदस्यों  ने  यह  तक॑  दिया  है  कि  श्रप्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  से  मृत्यों  में  वृद्धि  होगी  श्रौर

 कोयले  तथा  बिजली  पर  लगाए  गए  कर  के  फलस्वरूप  उद्योगों  पर  भार  पड़ेगा  ्ौर  यह  सब  खर्चे  उत्पादन

 लागत  में  जुड़  जाएंगे  ।  फलस्वरूप  वस्तुभ्नों  के  मामले  में  कर  भार  बहुत  कम  होगा  और  इससे  मूल्यों
 में  वृद्धि  होगी  यह  माँग  की  स्थिति  उत्पादन  के  स्तर  पर  ae  जिस  कुशलता  से  vats  अपनी  उत्पादन

 लागत  इस  पर  निर्भर  ।

 को  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  ब्याज  की  दर  में  हाल  ही  में  हुई  समूचित  कमी के
 स्वरूप  चालू  पूंजी  लागत  में  पर्याप्त  बचत  होगी  द्यत  मेरा  सदस्यों  से  भ्रनुरोध  है  कि  यदि  उनका  उद्देश्य
 केवल  मूल्य  स्थिरता  तक  सीमित  है  भर  वे  श्रनावश्यक  रूप  से  इस  सरकार  की  श्रालोचना  नहीं  करना

 चाहते  हैं  तो  उन्हें  यह  बात  बार-बार  नहीं  दोहरानी  चाहिए  कि  मूल्य  में  वृद्धि  हो  जाएगी

 श्र  ने  यह  जानना  चाहा  है  कि  पूंजी  लाभों  को  इतनी  जलदी  समाप्त  क्यों  किया  जा

 रहा  जबकि  गत  वर्ष  ही  इन्हें  लागू  किया  गया  था  ।  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  ऐसा  हमने
 अनुत्यादक  झास्तियों  के  रूप  में  रखे  गए  धन  को  निवेश  में  लगाने  के  उद्देश्य हेहु  किया  था  ।  परन्तु  एक
 ag से  aaqa Tae से  हमें  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  जहां  तक  बैक  के  जमाखातों में  पड़े  धन  oak  विद्यमान

 कम्पनियों  के  ara  शेयरों  का  संबंध  है  ऐसे  लाधथों  को  देने  से  कुछ  फ़ायदा  नहीं  इसलिए  हम  इन्हें
 समाप्त  कर  रहे

 यह  भी  अ्रारोप  लगाया  गया  है  कि  इतने  अधिक  घाटे  का  बजट  अज  तक  किसी  भी  वित्त  मंत्नी

 द्वारा  पेश  नहीं  किया  गया  है  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  झनुमान  लगाए  गए  ।  975  करोड़  रुपये
 के

 घाटे  में

 से  414  करोड़  रुपए  राज्यों  को  उनक  घाटा  पुरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  सहायता  के  रूप  में  दिया
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 Matters  Under  Rule  377  Phalguna  25,  1899
 ae  लाए

 जाएगा  ate  यह  कहना  कि  घाटे  के  संबंध  में  मैंने  नया  रिकार्ड  कायम  किया  गलत  ह  |  1972-73

 में जब  राज्यों  के  घाटे  के  संबंध  में  ऐसी  ही  स्थिति  धी  तो  1293  करोड़  रुपए के  घाटे  का  बजट  पेश
 किया गया  था  ।

 केन्द्रीय  बजट  के  घाटे  को  बढ़ाने  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  gre  के  रूप  में  निकाली  गई

 भारी  राशियां  भी  एक  प्रमुख  कारण  है  ।  राज्यों  में  पुरानी  सरकारों  द्वारा  किए  गए  अपव्यय  के  कारण

 उनकी  वित्तीय  स्थिति  विकट  हो  गई  थी  ah  उनको  इस  कठिनाई से  उबारने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के

 पास  केवल  यहीं  एकमात्र उपाय  रह  गया  था  कि  वह  उनकी  वित्तीय  सहायता

 सोने  की  बिक्री  तथा  सोने  के  प्रायात  संबंधी  नीति  के  बारे  में  बहुत  गलतफ़हमी  है  ।  जो  सोना

 हम  बेचना  चाहते  हैं  वह  मुद्राकोष  के  रूप  में  रखा  गया  सोना  नहीं  है  afew  वह  सोना  है  जो  हमें  श्रपनी

 खानों  से  मिलता  है  तथा  सीमाशल्क  कार्यालयों  द्वारा  जब्त  किया  गया  है  ।  तस्करी  को  रोकने  के  लिए

 ही  इसे  बेचा  जा  रहा  है  ।  इससे  बजट  का  घाटा  दूर  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।

 जेवरात के  निर्वात  सोने  के  के  बारे  में  भी  काफ़ी  गलतफ़हमी  यह  उपबन्ध  पहले

 से  ही  है  ।  मैं  केवल  वतमार  व्यवस्था पर  लगाए  गए  प्रतिबन्ध  को  हटा  रहा  हूं  ।  जेवरात  बनाने  शौर

 हीरे  तराशने  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  wi  rq  सबसे  अधिक  होती  है  श्रौर  बहुत  से  लोगों को  इससे

 रोज्ञगार  प्राप्त  होता

 कई  सदस्यों  ने  इस  तथ्य  का  उल्लेख  किया  है  कि  हमारा  गेर-विकासीय  व्यय  निरंतर  बढ़ता  जा

 रहा  है  are  इसमें  जहां  तक  सम्भव  हो  कमी  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  लेकिन  साथ  ही

 में  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  कमी  की  गुंजाइश  बहुत  सीमित  है  ।  अधिकांश

 व्यय  रक्षा  कार्यों  खाद्य  सामग्री  तथा  इत्यादि  के  देने  पर  किया  जाता  है  ।  देश  की

 सुरक्षा  के  महत्व  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  रक्षा  व्यय  में  कमो  करने  का  प्रश्न  युक्तिसंगत  नहीं  दिखाई  देता

 खाद्य  सामग्री  संबंधी  राजसहायता  कम  करने  से  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कमजोर  वर्ग  पर  सबसे

 alas  प्रभाव  पड़ेगा  ।  फिर  भी  गेर-विकासीय  व्यय  में  अधिकाधिक  बचत  करते  के  उपाय  जारी  रखने

 की  कोशिश  कहूंगा  ।

 कहा  गया  है  कि  जनता  पार्टी  व्यापारियों  को  खुश  करने  के  लिए  बिक्री  कर  समाप्त  कर  रही  है  ।

 जनता  पार्टी  पर  कीचड़  उछालने  की  कोशिश  में  प्रतिपक्ष  के  सदरय  यह  भल  गए  हैं  कि  बिक्री  कर

 ब्यापार  उद्योग  को  कितनी  भ्रसुविधा  ate  परेशानी  होती  है  ।  राज्य  सरकारें  भी  इस  राजस्व  के
 ala  को  छोड़ना  नहीं  चाहती  इसलिए  फिलहाल  हमने  बिक्री  कर  समाप्त  करने  के  इरादे  को  त्याग  दिया

 है  श्रौर  अब  हम  चंगी  को  समाप्त  करने  पर  बल  देंगे  ।

 कई  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  बिजली  पर  कर  लगाकर  केन्द्र  सरकार  राज्य  परक।रो  के  बिजली

 कर  संबंधी  विशेषाधिकार का  श्रतिक्रमण  कर  रही  है  ।  संविधान  के  प्रन्तगंत  राज्य  सरकारें  बिजली  की

 खपत  शौर  बिक्री  पर  कर  लगा  सकती  हैं  ।  aaa  उत्पाद  शुल्क  बिजली  उत्पादन  पर  है  प्रौर  इसलिए

 इससे  किसी  भी  तरह  किसी  संवैधानिक  उपबन्ध  का  उल्लंघन  नहीं  होता  ।

 झपने  बजट  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय  मैंने  देश  की  श्रथव्यवस्था  की  स्थिति को  मजबत

 प्रगतिशील  ate  गतिशील  बनाने  की  हर  संभव  चेष्टा  की  है  ।  are  की  स्थिति  राष्ट्र  के  सामाजिक  तथा

 भ्ा्थिक  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  हेतु  तीब्र  गति  से  at  बढ़ने  के  लिए  बहुत  झनुकूल  है  ।  इन  उद्देश्यों  की  aif

 के  लिए  निस्संदेह  सरकार  को  सही  नेतृत्व  मिलना  चाहिये  ।  हमारे  art  एक  बहुत  कटिन  कायें  जिसको

 हल  करने  के  लिए  हमें  एक  व्यापक  राष्ट्रीय  मर्तक्य  तयार  करना  है  प्रौर  राजनीतिक  दलों  तथा  wt  में
 जो  भी  मतभेद  राजनीति  का  सहारा  लेकर  श्रर्थव्यवस्था  से  खिलवाड़  नहीं  करनी  होगी  ।  देश  के

 पुननिर्माण  तथा  विकास  के  इस  महत्वपूर्ण  कार्य  को  पूरा  करने  में  हम  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  तथा  इस
 देश  के  नागरिकों  का  समर्थन  तथा  सहयोग  चाहेंगे
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 माचे  16,  1978  लेखानुदानों  की
 माँगें

 )

 लखानुदानों  को  मांगें  1978-79

 DEMANDS  FOR  GRANTSON  ACCOUNT  (GENERAL)  1978-79

 wean  महोदय  द्वारा  वर्ष  1978-79  के  को  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिए

 रखी  गयां  तथा  स्वीकृत हुई  :--,

 THE  FOLLOWING  DEMANDS  FOR  GRANTS  ON  ACCOUNT  FOR  THE
 YEAR

 WERE  PUT  द च) न
 ADOPTEL

 माग  सख्या  शाषक  राशि
 --

 3

 राजस्व

 Bo  wo

 कृषि  श्रोर  सिचाई  मंत्रालय

 कृषि  विभाग  42,71,000

 कृषि  35,178,  47,000  87,62,03,  000

 .  5,54,31,000 मीन  उद्योग  5,69,44,000

 17,12,30,000  1,21,04,000 पशुपालन  श्रौर  डेयरी  विकास

 वन  5.0  2,  19,000  63,75,000

 6.  खाद्य  विभाग  78,  28,  54,000  6,32,77,000

 ग्राम  विकास  विभाग  48,47,86,000  4,12,91,000

 o  कृषि  अनुसंधान  श्रौर  शिक्षा  विभाग

 9  भारतोय  कृषि  श्रतुसंघान  परिषद को  अदायगियां  11,99,95,000

 10  सिचाई  विभाग  4,  1  1,45,15,000

 नागरिक  att  सहकारिता मंत्रालय

 11.  नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  29,8  1,000

 1  2.  विदेश  व्यापार  ate  निर्यात  उत्पादन  49,  8,  92,000  67,60,90,000

 13.  नागरिक  पूत्ति  तथा  सहकारिता  6,  26  ,  38,000  3,67,57,000

 सं
 ति

 14.  संचार  मंत्रालय  31,  14,000  2,21,87,000

 15.  विदेश  संचार  सेवा  1,88,68,000  1,84,02,000
 डाक-तार--का्यकरण  व्यय  108, 84,  15,000
 डाक-तार--सामान्य  राजस्व को  प्रारक्षित  निधि

 में  विनियोग  ake  सामान्य  राजस्व  से  उधारों  को  वापसी  31,08,97,000
 18.  डाकतार  पर  पूंजी  परिव्यय  57,89,73,000

 रक्षा  मंत्रालय

 19.  रक्षा  मंत्रालय  1  4,78,76,000  11,71,73,0006
 20.  रक्षा  सेवाएं--सेना  र  6,  2,0  8,000
 21.  रक्षा  सेवाएं--नौसेना  34,25,62,000
 22.  रक्षा  सेवाएं--वाय्‌  सेना  97.0  68.98, 000
 23.

 रक्षा  सेवाएं--पेंशनें  51.0
 0,46,000
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 Demands  for  Grants  on  Acccunt  (General)  1978-79  March  16,  1978

 राजस्व  पंजी

 रुपए  रुपए

 24.  रक्षा  सेवाश्रों  पर  प॑  जी  परिव्यय

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 25.  शिक्षा  विभाग  29,  31,000

 26.  शिक्षा  36,36,59,000  18,33,000
 27.  समज  कल्याण  विभाग  4,  ]  4,  3,000

 ऊर्जा  मंत्रालय

 28.  ऊर्जा  मत्र। लव  11,28,000

 29.  fata  विकास  10,65,28,000  34,96,43,000

 30.  MIT  लिग्नाइट  66,16,50,000

 विदेश  मंत्रालय

 31.  विदेश  मंत्रालय  18,92,88,000  2,46,38,000

 वित्त  मंत्रालय

 32  वित्त  मंत्र।लय  5,61,86,000

 33,  समा ह शुल्क  5,50,  73,000

 34.  संघ  उत्पाद  शुल्क  8,44,0  2,000

 35.  ग्रांय पर  सम्पदा  धन  कर  ग्रौँर  दान  कर  8,31,78,000

 36.  स्टाम्प  10,  17,000  21,00,000

 37.0  लेखापरीक्षा  10,26,97,000

 करेंसी  ,  सिवका  निर्माण  Wit CHA 38.  8,46,4  5,000  १  28,(0(  0

 39.  पे  शरनें  11.1  50,000  क  क

 39.  अफ़ीम  प्ौर  एटक।लइड  refer  28,61,99,000  38,62,000

 41  राज्य  सरकारों  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों

 का  अतरण  280,93,58,000  oe

 42  वित्त  मंत्रालय  का  तन्य  व्यय  40,65,86,000  304,46,7 73,000

 43  सरकारी  सेवकों  अ्रादि  को  उधार  11,66,67,000

 स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  संत्रालय

 44.  स्वास्थ्य  ्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  14,77,000

 45.  चिकित्सा  और  लोक  स्वास्थ्य  30,80,5  3,000  13,53,71,000

 46.  परिवार  कल्याण  20,  17,000

 गह  मंत्रालय

 4 47.  गृह  मंत्रालय

 48.  मंत्रिमंडल  21,39,000  oe

 49.  कॉमिक  शर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  23.80,  000

 50  पुलिस  36,43,94,000  1,67,000
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 कग
 25,  1899  लेखःनदा

 तक  मारि
 1978-79

 1  3

 51.0  जनगणना  .  85,653,000

 52.0  31,776, 58,000  14,1 गृहमंत्रालय  का  अन्य  व्यय

 33  दिल्ली  ि  e  23,67,78,000  14,6¢,32,000

 54  चंडीगढ़  3,59,64,000  1,61,87,000

 99  अंडमान  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूह  ++  1  6,  27,000  भज

 56  दादरा  att  नागर  हवेली  42,41,000  4  2,76,000

 57  लक्षद्वीप
 84, 6 5, १0 0

 31,760 010

 उद्योग  मंत्रालय

 58.  उद्योग  मंत्रालय  31,  56,000
 59  उद्योग  4,  2  ठ्  8  3,000  39,  9  5,  22,000

 60  ग्रामोद्योग  और  लघु  उद्योग  9,  1  ि  83,000  8,  97,  68,  000

 61.  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  10,07,71,000  7,51,42,000

 सूचना  श्मौर  प्रसारण  मंत्रालय

 62.  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  1  3,  89,000
 63.  सुचना  और  प्रचार  17,  74,000  27,  29,000
 64.  प्रसारण  11;  5 2,  66,000

 श्रम  मंत्रालय

 65.  श्रम  मंत्रालय  1  3,  68,000
 66.  श्रम  और  रोजगार  50,  66,000  1,  60,000.

 विधि  न्याय  ae  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय

 67.  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  2,  35,  35,000  17,000
 68.  न्याय  प्रशासन  भ

 6,42,000

 पेट्रोलियम  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय
 69.  रसायत  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  19,000
 70.  पेट्रोलियम  और  पेट्रो-रसायन  उद्योग  13,  27,  39,000  31,  44,  47,000
 71.  रसायन और  उवरक  उद्योग  20,  5  2,  44,  000  685, 06, 96,000 06,  96,000

 योजना

 72.  योजना  मंत्रालय  43,000
 73.  सांख्यिकी  2,29,85,000
 74.  योजना  श्रायोग

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय

 75.  नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  50,  83,000
 76.  सड़कें  17,08,68,000  16,39,  42,000
 77.  दीपस्तम्भ  और  नौवहन  6,66,05,000  3 2,61, 50,000
 78.  सड़क  और  अन्तदेंशीय जल  परिवहन  2,  09,000  1,63,00,000

 इस्पात  प्रोर  खान  मंत्रालय

 2,  13,  61,000  89,  80,  48,000
 80.  खान  विभाग  5,  83,000
 81.  खान और  खनिज

 8,75,17,000  10,04,83,000
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 Demands  for  Grants  on  Account  (General)  1978-79  Phalguna  25,  1899

 त  कि  क  के  किक  ल  क

 दि

 पुति  प्रौर
 पुनर्वात

 मंत्रालय

 82  qfa  4,09,  000

 83.  पूति और  निपटान  1,  26,  4  3,  000

 84.  पुनर्वास  विभाग  4,63, 2  8,000

 पर्यटन  att  नागर  विमानन  संतव्ालय

 85.  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  8,  90,  000

 86.  मौसम  विज्ञान  2,  89,  5  2,  000  1,39,76,000

 87.  विमानन  4,68,  78,000  थ

 88.  पर्यटन  78, 2,000  56,03,000

 निर्माण  att  आवास  मंत्रालय

 89.  निर्माण और  मंत्रालय  19,  40,000

 90.  लोक  निर्माण  12.87,  04,000  6,38,41,000

 91.  जलपूर्ति और  मल  निकासी  1  0.45,  00,000

 92.  और  नगर  विकास  2.58,  31,000  6,13,84,00

 93.  लेखन  सामग्री और  ह  5,66,  26,000

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग
 94.  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  8,  57,000

 95.  परमाणु  विकास  और  औद्योगिक

 परियोजनाएं  12.95,  18,000  32,86,54,000

 96  न्यकलीय  स्कीमें  9,55,50,000  7,89,89,000

 97  संस्कृति  विभाग  1,8  2,  54,000

 98  पुरातत्व  1,  19,  99,  000

 इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग

 99.  इनेक्टोनिक्स  विभाग  1,68,  86,  000  5, 74.40  40,000

 विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  विभाग

 100.  विज्ञान  और  प्रौद्योगिक विभाग  5,55,  60,000

 101.  भारतीय  सर्वेक्षण  3,26,  67,000

 102.  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  को  7.68, 9  2,  00

 श्रतरिक्ष  विभाग
 103.  अंतरिक्ष  विभाग  7,37,91,000  5,24,07,000

 ससदू, च  संसदीय  कार्य  राष्ट्रपति  उपराष्ट्रपति

 के  सचिवालय  site  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग
 104.  लोक  सभा  83,0  4,000

 105  राज्य  सभा  33, 1  1,000

 106.  संसदीय  कार्य  विभाग  4,  4  4,  000

 107.  उपराष्ट्रपति का  सचिवालय  94,000
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 माचं  16,1978  विनियोग  ( aatrat )  विधेयक 1  978

 विनियोग  1978

 APPROPRIATION  (VOTE  ON  ACCOUNT)  BILL,  1978

 वित्त  मंत्रों  एच०  एम०  1
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1978-79

 के  एक

 भाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  o  दी  जाये
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वित्तीय  वर्ष  1978-79  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  fafa

 में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति दी  जाये  का

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  ॥  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1978-79  के  एक  भाग  की  सेवाओं

 के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 वित्तीय  वर्ष  1978-79  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि

 में  से  कतिपय  राशियों
 > a  lant  जाने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शा
 ।

 The  motion  was  adopted.

 mera  महोदय  :  wa  हम  विधेयक  पर  खंडबार  चर्चा  करते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :--

 खंड  2  से  4  खंड  1,  सुन्न  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक

 के  अंग बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  |
 The  motion  was  adopted.

 खंड  2  से  4,  nfafaan  श्रधिनियम  ga  श्रौर  विधेयक  का

 में  जोड़  दिये  गयेਂ

 Clauses  2  to  4,  the  Schedule,  Clause,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to
 the  Bill.

 wt  एच०  एम०  पटेल  मैं  प्रस्ताव  करता

 हन
 विधेयक पास  किया  जाये
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 Appropriation  (Vote  0:1  Account)  Bill,  1978  March  16,  1978

 महोवय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पास  किया  जाये  वी

 प्रस्ताव  TAFT  FAT  4

 The  motion  was  adopted.

 तत्पश्चात  लोक  सभा  शुक्रवा  ् साथ  17,  1978/26  1899  के  ग्यारह  at

 म०पू०  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  then  adjouraed  till  Eleven  of  tne  Clock  on  Friday,  March,
 17,  1978/Phalguna  26,  1899  (Saka):
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